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 535  महाराष्ट्र में  राष्ट्रीय  राजपथों  पर  Expenditure  on  National
 Highways

 in

 व्यय
 Maharashtra

 536  भारत  में इस्पात  Japanese  Interest  in  Steel
 Projects

 in

 स्थापित  करने  में  जापान  की  India

 रचि

 538  मारी  कानन  के  कार्यकरण  में  दोष  Faults  in  working  of  Wage  Law

 539  ए  राष्ट  संघ  में  हिन्दी  का  Place  for  Hindi  in  United  Nations

 स्थान

 542  Talks  with  Pakistan  on  Over  Flights  11
 दुसरे  देश  पर  से  उड़ानों के  बारे

 में  पाकिस्तान के  साथ  बातचीत

 544  नकली  श्रौषघियों  के  उत्पादन /  Prosecutions  of  Foreign  Firms/person
 for

 Manutacture/Distrsbistio  n/Sale
 of

 वितरण  विदेशी  Spurious  Drugs  13

 waters  के  विरुद्ध  मुकदमें

 लाय  जाना

 WRITTEN  ANSWER  TO  QUESTIONS
 at  के  लिखित  उत्तर

 5  37  सके  Closure  of  Industries  and  Workers
 उद्योगों का  बंद  होना  तथा  उ  Unemployed  as  a  Result  thereof

 फलस्वरूप  मजदूरों  बेकार

 @  जाना

 Mazagon  Dock  Limited,  B  nbay  15
 540  मज गांव  बम्बई

 litation  of  Uean 541  उगांडा  से  स्वदेश  लौटने  वाले  Rehabil  PCA  ६1011  द्  ida
 mepattiates

 in

 Gujarat  .  1

 ——
 शक्तियों  गुजरात  में  पुनर्वास

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  +  इस  aia  कना ८  ्य  BMirm  ठ  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव में  पुछा  था

 The  Sign +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question  was  actually
 asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
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 543  भ्र फ़ीकी  देशों  को  India’s  Assistance  to  African  Countries  18

 Falta

 545  अखिल  श्रमिक  वग  Alll India  द्र aL  [VV Vorking  Cl
 415  \1  ass  Consumer  Price

 Index  18
 उपभोक्ता  मुख्य  quan

 346  तस्करों  की  नौकरों को  पकड़ने  Use  of  Submarine  for
 als  turing lers  Boats.  19

 के  लिए  पनडुब्बियों  का  प्रयोग

 547  मध्य  प्रदेश  में  फास्फेट  निक्षेपों  Exploitation  of  Phosphate
 Deposits

 in
 Madhya  Pradesh

 का  निकाला  जाना

 548  सरकारी  योजनाओं  अंतर्गत  Facilities  for  Soldiers  under  Govern-

 सैनिकों  के  लिए  सुविधाएं
 ment  Schemes  21

 549  श्रमिक  ब्यूरो  में
 Representation

 of  Field  Staff
 by

 Each

 चोरियों में  प्रत्येक  राज्य  का
 State in  Labo our  Bureau  21

 प्रतिनिधित्व

 550  प्रम रिकी  खान  व्यापार  मिशन  का  Vicit  f  Tre
 *  151.  OF  UY.  Mine  Trade  Mission  to

 भारत का  दौरा  India  22

 551  ग्रौषधियों  के  बिहार  को
 Special  Grants  to  Bihar  for  Medicines  22

 विशेष  अनुदान

 §52  लद्दाख की  ग्रामीण  जनता के  लए >  Health  Service  for  Rural  Population  of

 स्वास्थ्य  सेवा
 Ladak  23

 353  कमेंचारीयों  योजना  Coverage  of  Workers  under  ESIS  in

 Gujarat  24 को  गजरात  श्रमिकों धर  लाग

 करना

 554  दिल्‍ली  में  सड़क  दुर्घटनायें  Road  Accidents  in  Delhi  24

 अता ०  प्र०  ae

 U.S  Q.  No

 5131  Medical  Facilities  at  Port  Blair  25
 पोर्ट  ब्लेयर  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 51  32  Special  Incentives/Assistance  to  Doctors ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  करने  के  लिए
 for  Rural]  Areas  26

 डाक्टरों  विशेष  प्रोत्स

 सहा  ता

 5133  खेतड़ी  तांबा  परियोजना में  कथित
 Alleged  Theft  Cases  in

 Khetri  Copper Project  26

 चोरी  की  घटनाएं

 5134  राउरकेल  इस्पात  संयंत्र  के  लोक  Oriya  Officers  in  Public  Relations  Le-

 partment  of  Rourkela  Steel  Plant  27

 सम्पर्क  विभाग  में  उडिया  अधिकारी

 5135  क्वि लोन  में  टिटेनियम
 Titanium  Pigment  Project  |  a  di  Quon

 District  27

 पिगमेंटਂ  परियोजना

 (  11  )
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 5136  हिमाचल  प्रदेश
 में  सैनिक  स्कूल  Sainik  School  in  Himachal  Pradesh  ् ?  8

 5137  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  संस्थान  बंगलोर  Facilities  to  Non-Gazetted  Employees
 द्वारा  अराजपत्रित  कर्मचारी  एसोਂ

 Association  by  National  Tuberculosis
 Institute,  Bangalore  28

 सिएशन  को  सुविधाएं

 5138  गुजरात  में  श्रमिक  संकट  के  कारण  Factories  closed  due  to  Labour  Crisis  in

 खानों को  बंद  करना
 Gujarat  .  e  28

 5139  वर्ष  1971-72  शौर  1972-73  Indian  Families  Proceeded  Abroad  during

 के  दौरान  विदेश  गये  भारतीय
 1971-72  and  1972-73  29

 5140  भारतीय  चिकित्सक  प्रणालियों  को  Popularization  of  Indian’  Systems  of
 Medicines  श न

 5141  झालाबाड़  में  पुरानी  Reactivation  of  old  Copper  Mines  of
 Jhalawar  (Rajasthan).  30

 तांबा  खानों  को  पुनः  चालू  करना

 53142  विलिंग्डन  अस्पताल में  भ्रंतरंग  Beds  for  Indoor  Patients  in

 Hospital  wulhaeden  30
 रोगियों  के  लिए  mare

 5143  गुजरात  at  कपड़ा  मिलों में  तीसरी  Closure  of  Third  Shift  i

 पारो  की  समाप्ति  Gujarat

 n
 Textile  mils  in  31

 3144  फैरोमेंगनीज  का  उत्पादन  31 Production  of  Ferro  Manganese

 3145  केरल  द्वारा  बाढ़ के  कारण  क्षतिग्रस्त  Kerala’s  Request  for  Financial  Assistance
 for  Repair  of  Roads  Damaged  due  to

 हई
 सड़कों  ५ की  मरम्मत  के  लिए  Floods  32

 वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध

 5146  झा साम  शुगर  मिल्स  लिमिटेड  Assam  Sugar  Mills  Limited  33

 5147  नई  दिल्ली  में  weaaT
 Setting  up  a  Hospital  Poly  Clinic/C.G.

 पोली  कल  fra  सरकारी  H.S.  Dispensaries  in  Janakpuri,  New

 Delhi  33
 स्वास्थ्य  चिकित्सालयों  की

 स्थापना

 5148  दिल्ली  स्थित  रोजगार  कार्यालयों  Physcally  Handicapped  persons  Registered
 34

 में  पंजीकृत  विकलांग  व्यक्ति
 with  Employment  Exchanges  in  Delhi

 Ne  ewe  PER  111 Irders  from
 5149  खाद्य  ग्रामीण  निवारक  Exemption  of  Fruit  Product

 Purview  of  Prevention  of  Food  Adultera-
 नियम  क्षेत्राधिकार  से  फल

 tion  Act  35

 से  उत्पाद  आदेशों  को  छूट  देना

 नक
 5150  पेन्नार  नदी  पर  सड़क  पुल  Road  Br  tdaa

 tage  over  River  Penuar  2

 Pose,  को  दुकानों 5151  बड़े  नगरों  Qnening  of  24  Hrs.  Chemist  Shops  in
 5.0

 Big  Cities
 का  24  घंटे  खुला  रखना

 (  iii )
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 5152  पुनर्वास  विभाग  के  गंगानगर  एकक  Jurisdiction  for  the  Post  (  Settlement
 Officer  in  Ganganangar  Uni  f  Depart- में  पुनर्वास  अधिकारी  के  पद  के  ment  of  Rehabilitation  36

 लिए  क्षेत्राधिकार

 5153  सैनिकों  के  Allotment  of  a  Petrol  Pump  to  Depend-
 ents  of  Military  Personnel  Killed  in

 अ्राश्रितों  को  पेट्रोल  पम्पों  का  Action  37
 अ्रावंटन

 5154  37 जहाजों की  वाणिज्यिक  टम  भार  क्षमता  Commercial  Tonnage  of  Shipping

 5155  Fixation  of  Pay  of  CGHS  GDO  I  and
 GDO  II  Doctors  under  Third  Pay

 के  ग्रनुसार  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  Commission  Recommendations  38

 प्रथम  तथा  द्वितीय श्रेणी  के  जी०  डी०

 को  डाक्टरों  का  वेतन  मान  निर्धारित

 करना

 5156  जमाखोरी  से  निर्यात  का  डांवाडोल  Cornering  Leads  to  Export  Fiasco  39

 9157  मध्य  प्रदेश  राइटਂ  पर  रायल्टी  Royalty  on  Laterite  in  M.P.  39

 5158  इत्स्टीटयट  साफ  Service  Rule  for  Employees  of  Post पोस्ट  ग्रेजुएट  Nw

 मैडिकल  चंडीगढ़  के
 Graduate  Institute  of  Medical  Sciences
 Chandigarh.  e  39

 चोरियों  के  लिए  सेवा  नियम

 5159  दिल्ली  में  द्वारा  Auction  of  Houses  and  Plots  by  Custodian
 in  Delhi  e  e  40

 मकानों  तथा  प्लाटों  की  नीलामी

 5160  भारत  को  उर्वरकों की  सप्लाई  करने
 U.N.  Mission  to  Japan  for  Diversion  of

 ban  Fertilisers  to  India  40
 के  जापान  को  राष्ट्र

 मिशन  का  भेजा  जाना

 5161  पाकिस्तान  से  प्राकृतिक  गेस  का  Import  of  Natural  Gas  from  Pakistan  and

 Export  of  Fron  Ore  .  At

 आयात  कौर  उसे  लौह  वयस्क  का
 निर्यात

 5162  जापान  से  उर्वरकों  की  सप्लाई  Supply  of  Fertilisers  from  Japan  1.0

 5163  रात  में  भारत-ईरानी  अ्रल्यूमिना  Indo  Iranian  Alumina  Project  in  Guja-
 rat  42

 परियोजना

 5164  प्रादेशिक  सेना  को  सशक्त  बनाना  Strengthening  of  Territorial  Army  42

 5165  व्यापर  तकनीकी  सहयोग  संबंधी  Meeting  between  Indian  and  Czechosloa-
 kian  Team  to  Review  Working  of  Joint

 संयुक्त  समिति  के  कार्यकरण  की
 Comr m TIAL ittee  on  Trade  and  Technical

 समीक्षा  करने  के  लिए  भारत  we  Cooperation  43

 चेकोस्लोवाकिया  के  दलों  के  बीच
 a
 aah

 (iv )
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 एयर ना  अक्स  लि०  में  Jobs  to  Trained  Workers  by  HAL  43 5166  हिन्दुस्तान  |

 प्रशिक्षित  कमेंचारियों  को  रोजगार

 उपलब्ध कें  रना

 5167  aa  उपकरणों के  उत्पादन  में  Acheivement  of  Self  Sufficiency  in  Pro-
 auction  0.0  ATUL yetinn  Artil

 ely  ric
 lary  Pie ec  es  44

 निभाता  प्राप्त

 5166  इंडियन  मेडिकल  एसोसिएशन द्वारा  Moditic  tion  of  Drugs  Policy  suggested
 44

 औषध  नीति  के  परिवर्तन के  बारे  में
 by  Indian  Medical  Association

 सुझाव

 5169  गर्भनिरोधक  प्रोद्योगिकी  में  जीव  विज्ञान  Biological  Research  In  contraceptive
 Technology  45

 का  Wea

 5170  वीडी  और  सिगार  1966  Amendment  of
 Bedi

 and
 Cigar

 Act,
 1966  e  46

 का  संशोधन

 5171  बंगलोर  में  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  Proposal  for  Regional  Passport  Office  at
 Bangalore  47 खोलने का  प्रस्ताव

 5172  बिजली के  संकट  तथा  अन्य  कारणों  Workers  laid  off  due  to  Power  Crisis  and
 other  reasons  e  47

 से  श्रमिकों की  जबरी  wet

 5173  सरकारी  स्टोरों  द्वारा  श्रौषघधियों घर  Amount  spent  on  durgs  by  Government
 stores  48

 खर्च कीਂ  गई  धनराशि

 5174  सरकारी  इस्पात  कारखानों को  घटिया  Inferior  Quality  of  Coal

 supplied
 to  Pub-

 lic  Sector  Steel  Plants  48
 किस्म  का  कोयला  सप्लाई  किया

 जाना

 ~
 5175  पाकिस्तान  में  किस्म  के

 Manufacture  of
 Mirage

 *  Type
 Bombers  49

 in  Pakistan
 बमवर्षक  विमानों  का  निर्माण

 5176  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  Appointments  in  ITSCO  Burnpur  49

 wage  में
 नियुक्तियां

 5177  लाइंस  द्वारा  बम्बई-कोंकण-गो श्र
 Increase  in  Fares  by  Moghul  Lines  on

 Bombay  Konkan  Goa  Route  e  50
 ant  के  किराये में  विधि

 5178  पकिस्तान  कौर  चीन  के  साथ  सीमा  Defence  Personnel  killed  in  Border
 Encounters  with  Pakistan  and  China  50

 पर  हई  मतभेदों में  मारे  गय  सैनिक

 कर्मचारी

 5179  उद्योग  भवन  से  कृष्ण  दिल्‍ली को  Cancellation  of  DTC  Buses  from  Udyog
 Bhavan  to  Krishna  Nagar,  Delhi  51 ma  जाने  वाली  दिल्‍ली  परिवहन

 निगम  की  बसों  का  रद  किया  जाना

 5180  बागान  श्रमिकों के  लिए  मकान  Construction  of  Houses  for  Plantation
 Workers  51

 बनाना

 (  ४  )
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 5181  स्पायरली-वेल्डिड  पाइप  प्लांट  Spirally  welded  pipe  plant  52

 5182  मजदूरों  और  कार्मिक  संघ  नेताओं  Full  Safety  of
 worker

 and  Trade  Union
 Lead ders  52

 की  सुरक्षा

 5183  पटल  चाट  इंस्टीट्यूट  दिल्‍ली  द्वारा  Research  on  Tocicity  of  Fungus  by  Patel
 Chest  Institute  of  Delhi  53

 फफंद  की  विषाक्तता के  बारे  में

 अनुज  धान ्य

 5184  New  Ma:
 nga ईरान  तथा  अन्य  देशों  को  लौह  ee eta  Ire

 lore  Harbour  for  Export  of

 अ्रयस्क  निर्यात  करने  के  लिए  नया
 tron  Ore  to  Iranand  0 other  Countries  53

 मंगलोर  पत्तन

 5185  हज  यात्रियों के  लिए  चिकित्सा  Medical  cilities  for  Haj  Pilgrims  54

 सुविधायें

 5186  डियागो  गार्सिया  दीप  में  अमरीकी  House  Committee  sup pport  to  U.S.
 Military  54 Base  on  Diego  Garcia  Island

 सैनिक wet  जाने  का

 हाउस  कमेटी  समर्थन

 5187  amaten  र  यानी  Opening  of
 Homoeopathic,  Ayurvedic

 and

 ग्रौषधियों  चिकित्सा  केन्द्र
 Unani  Medicine  Centres  54

 खोलना

 55 5188  बंगला  देश  के  शरणार्थियों  पर  E  enditure  on  Bangladesh  Refugees

 व्यय

 5189  पश्चिम  बंगाल  में  इंडियन  ड्रग्स  Setting  up  of  a  Factory  of  Indian  Drugs
 and  Pharmaceutical  Limited  in  West

 फार्मास्युटिकल  लिमिटेड का  कारखानों  55 Bengal
 स्थापित  करना

 5190  लघु  इस्पात  संयंत्रों  के  बारे  Publication  of  White
 Pape

 ron  Mini  Steel
 Plants  55

 wa  पत्न  का  प्रकाशन

 5191  देश  में  औषधियों  में  मिलावट  Laboratories  for  checking
 amare

 Adul-
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 Thursday,  December  19,  1974/Agrahayana  28,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  at  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राज पथों  पर  व्यय

 555.  श्री  शंकर राव  साबित

 श्री  वसन्त  साठ  :

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 केन्द्र  सरकार  ने  1971-72,  1972-73  कौर  1973-74  में  महाराष्ट्र  में  विभिन्न

 राष्ट्रीय  राजपथों  पर  कितना  व्यय

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 भारी  एवं  लम्बें  समय  तक  चलने  वाली  वर्षा  से  राष्ट्रीय

 राजपथ  संख्या  17  की  aga  अधिक  क्षति  हुई  ak

 यदि  तो  इस  टूटी  सड़क  की  मरम्मत  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जायेंगी  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  एच०एम०  :  से  (7)  अपेक्षित

 सुचना  देने  वाला  विवरण  संलग्न  है
 |
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 Oral  Answers

 ee  en
 December

 द  pe

 विवरण

 भाग  :  1971-72,  1972-73  श्र  1973-74  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय

 नाथना
 राजमार्गों  पर  किया  गया  व्यय  नीचे  दिया  गया  हे  :--

 ag  राष्ट्रीय  राजमार्गों  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 के  मूल  कार्यों पर  के  अनुरक्षण और

 किया  गया  व्यय  मरम्मत  पर  किया

 गयां  व्यय
 —_—  —

 रुपए  लाखों  में  )

 1971-72  231  39  131  21  362.  60

 1972-73  1443  07  122  43  1565.50

 1973-74  1135 Jd  16 iv  102  39  1237.54

 ह

 भाग  शर  (7)  इस  वर्ष  की  बरसात  से  भूमि  स्खलन  के  aਂ  कुछ  छोटी  मोटी

 पुलों  के  चिनाई  कोनों  ate  बांधों  को  क्षति  पहुंची  है  ।  इसके  पिछले  कुछ  वर्षों  में  कुछ  हिस्सों

 में  पटरी  को  कुछ  नुकसान  पहुंचा  है  ।  हाल  ही  में  राज्य  सरकार  से  इन  क्षतियों  की  मरम्मत  के  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुए  हैं  कौर  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  धन  की  उपलब्धता  के  अनुसार  कार्यों  के  अनुमानों

 की  तकनीकी  अनुमोदन  कौर  वित्तीय  स्वीकृति  के  शीघ्र  बाद  मरम्मत  are  किये  जायेंगे  |

 श्री  शंकर  राव  साबित
 :  यह  कहना  गलत  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथों  को  हुई  क्षति  मामूली  मैं

 इसका  रात  कौर  दिन  उपयोग  करता  रहा  हूं  तथा  अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  से  जानता  हूं  कि  wes  स्थानों

 पर  यह  राजपथ  उपयोग  के  योग्य  नहीं  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  इसके  लिये  तकनीकी  तथा

 वित्तीय  स्वीकृति  प्रदान  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 श्री  एच०  UAo  ज्रिवेदो :  गत  मानसून  के  दौरान  इस  राजपथ  के  कुछ  टुकड़े  क्षतिग्रस्त  हो  गये
 थे

 तथा  इसके  लिये  9.67  लाख  रुपये  के  wart  प्राप्त  हुए  हैं  जिन  पर  स्वीकृति  देने  के  उद्देश्य से  विचार

 किया जा  रहा  है  ।  माननीय सदस्य  को  शायद  पगडंडियों  के  क्षतिग्रस्त  होने  का  ध्यान  है  ।  राज्य  सरकार

 ने  एक  प्राक्कलन  भेजा  है  इस  पर  विचार  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  शंकर  राव  साबित  इसमें  कितना  समय  लगेगा ?

 श्री  एच०  एम०  ब्रिवेदी :  गत  मानसून  के  दौरान  हुई  क्षति को  ठीक  करने  में  तो  प्रतीक  समय  नहीं

 लगेगा  परन्तु  पटरियों  की  मरम्मत  के  लिये  प्राक्कलन  की  राशि  बड़ी  है  कौर  इसमें  कुछ  समय  लग  सकता

 श्री  शंकर  राव  साबित
 :

 क्या  सरकार  इस  वर्ष  राज पथों  के  रख-रखाव  संबंधी  अनुदानों  में  वृद्धि

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेंगी  ?

 श्री  Yao  एम०  वर्ष  1974-75  के  लिये  राष्ट्रीय  राज पथों  के  रख-रखाव  संबंधी  अनुदान

 भ्रमित  रूप  से  तैयार  हो  चुके  हैं  me  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  उनमें  वृद्धि  करना  संभव  नहीं

 हो  सकेगा  |
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 28  1896  )
 मौखिक  उत्तर

 ee

 श्री  बहुत  क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजपथ  के  कुछ  भाग  कभी  भी

 हैं  ott  उसके  20  से  25  किलोमीटर  तक  के  टुकड़े  देश  की  सामान्य  सड़कों  से  भी  बुरे  हैं  ak  वें  भारी

 बाधा यें  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शो  एच०एम०  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  होने  से  पहले  एक

 कहर  |  सड़क  के  रूप  में  था  ।  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  इकहरी  सड़क  के  रूप  में

 परन्तु  राज्य  सरकार  ने  इसमें  कुछ  टुकड़े  जोड़  दिये  थे  ate  माननीय  सदस्य  के  मस्तिष्क  में  उसी  का  चित्र

 जो  बहुत  साठे  :  श्राप यह  कहना  चाहते  हैं  कि  राज्य  की  सड़कें  राष्ट्रीय  राज पथों  से  अधिक

 चौड़ी  हैं
 ?  क्योंकि  जबकि  राष्ट्रीय  राजपथ  तो  इकहरी  सड़कों  के  रूप  में  है  राज्यों  के  राजपथों  पर  दोहरी

 सड़कें बनी  हुई  हैं ।

 श्री  एच०  एम०  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  को  ग्रोवर  सुधारने  के  जिन्दल  में  राज्य  सरकार

 ने  इसे  बढ़ा  दिया  है  ।

 Sito  we  दण्डवत
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  महाराष्ट्र  में  विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  जैसे

 विदर्भ  तथा  मराठवाड़ा  के  विकास  के  यह  आवश्यक  है  कि  सड़कों  का  निर्माण  विकास  के  लिये

 तैयार  किये  गये  इन्फ्रा-स्ट्रकचर के  भ्रन्तर्गंत  ही  किया  4.0  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  विकास  के  लिये

 इन्फ्रा-स्ट्रकचर  के  रूप  में  राजपथों  संबंधी  इस  नियम  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  राजपथों

 को  जोड़ने  वाली  अनेक  सड़के  भली  प्रकार  से  निमित  नहीं  की  गई  क्या  राज्यों  तथा  केन्द्र

 के  बीच  यथोचित  समन्वय  सुनिश्चित  किया  जायेगा  ताकि  राज पथों  की  स्थापना  हो  सके  जिनको

 छोटी  सड़कों से  जोड़ा  जाये  ताकि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  इस्फ्रास्ट्कचर  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ?

 श्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  जहां  तक  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  का  संबंध  मेरे  विचार  से  इसे

 एक  महत्वपूर्ण  राजपथ  माना  जाता  है  यह  एक  इन्फ्रास्ट्रक्चर के  रूप  में  है  केन्द्र  तथा  राज्यों के

 बीच  समन्वय  के  सुझाव  पर  हम  विचार  करेंगे  |

 श्री  संगमेश्वर  तथा  रत्नगिरि  के  बीच  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  नदी के  साथ-साथ

 चलता  है  ae  प्रतिवर्ष  बाढ़  पर  यह  बह  जाता  है  ।  इसके  तल  को  ऊंचा  उठाने  के  लिये  मिट्टी  डालने

 का  कार्य  गत  तीन  वर्षों  से  चल  रहा  है  ate  हर  वर्ष  यह  मिट्टी  बह  जाती  है  ।  बया  सरकार  इसके  तल

 को  आगामी  मानसून  के  ary  से  पहले  ही  पूरा  करने  का  निर्णय  करेगी  ?

 श्री  एच  ०एम०  ब्रिटेन  :  कोलाबा  जिले  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  का  एक  भाग  निश्चय  ही

 अच्छी  दशा  में  नहीं  है  ।  संगमेश्वर  तथा  रत्नागिरी  के  बीच  के  भाग  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  एक  प्राक्कलन

 तयार  किया  है  तथा  उस  पर  बर्ष  1974-75  के  दौरान  कार्य  के  लिये  उस  प्राक्कलन  को  केन्द्र  सरकार

 पास  भेजा है

 श्रीमती  रोज़ा  विद्याधर  देशपांडे
 .

 महाराष्ट्र  में  इस  राजपथ  पर  कितने  पुल  अधूरे  है
 ?  दूसरे

 को  कन्याकुमारी  से  जोड़ने  वाले  पुलों  का  निर्माण  पुरा  कर  दिया  गया  है  अ्रथवा  नहीं  ?

 श्री  एच०  एम०  ल्रिटेसी
 :  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  पर  कर्नाटक  तथा  केरल  राज्यों  में

 ए  क-एक  बड़ा  पुल  निर्माणाधीन  है  तथा  गोगना  में  जो  पुल  है  उसके  संबंध  में  जांच  चल  रही  है  ।
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 श्री पी०  कार  चिनॉय क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  17  चपा  नहीं  &  सातों

 स्थानों  पर  चक्करदार  कौर  हम  सड़क  को  विशेष  कर  केरल  राज्य  में  कान्हासाड-केसरगोड  के  बीच

 सीधा  करने  के  लिये  लोगों  की  कौर  से  भ्र भ्या वेदन  दिये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  एच०  एस०  केरल  राज्य  में  इस  सड़क  का  रेखांकन  करने  का  प्रस्ताव  है  परन्तु

 उक्त  प्रस्ताव  को  अभी  भ्रनुमोदन  तथा  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  हुई  है  ।

 भारत  में  इस्पात  परियोजनाएं  स्थापित  करने  में  जापान  को  रुचि

 *
 536.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :

 Fo  चन्द्रप्पन

 क्या  इस्पात प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  भारत  के  दौरे  पर  नत  जापानी  प्रतिनिधि  मंडल  ने  भारत  में  इस्पात  परियोजनाओं

 की  स्थापना  में  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  वे  परियोजनायें  कहां-कहां  स्थापित  की  जायेंगी  तथा  उनकी  वार्षिक  उत्पादन

 क्षमता  क्या  होगी  एवं  उन  पर  क्या  लागत

 उक्त  परियोजनाओं  में  उत्पादन  आरम्भ  हो  जाने  के  बाद  इस्पात  की  देशीय  निर्यात

 सम्बन्धी  आवश्यकतायें  कहां  तक  पुरी हो

 उसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  ara  होगी  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंगालर  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  sort

 Shri  Nawal  Kishore  Sharma:  The  hon.  Minister  has  replied  in  negative.  We  are
 exporting  iron  ore  to  Japan  and  despite  the  fact  that  there  has  been  an  expansion  in  the
 field  of  steel,  we  are  still  importing  it.  I  would  like  to  know  the  particular  reason  for  not

 discussing  with  the  visiting  Japanese  delegation  the  questions  regarding  setting  up  of
 certain  steel  plants  here  for  production  of  steel?  Was  there  any  special  reason  therefor?

 Mr  Speaker:  The  question  was  something  else.  But  you  have  now  gone  into  a  dis-
 cussion.

 Minister  of  Steel  and  Mines  (Sari  Chandrajit  Yada  v):  In  view  of  our  steel  requireménts
 till  the  ead  of  the  Fifth  Plan.  We  have  an  expansion  scheme  in  Bhilai  in  respect  of  0
 existing  plants;  a  n2w  plant  is  in  the  making  in  Bokaro  and  this  work  is  going  on.  Secon  ily
 there  is  a  proposal  to  set  up  three  plants  in  South  India.  क  क  क  क

 Mr.  Speaker:  Have  you  discussed  anything  with  the  delegation  and  kindly  tell  us
 whether  new  plants  are  to  be  set  up.

 Shri  Chandrajit  Yadav:  In  view  of  the  requirements  we  do  not  feel  the  need  of
 new  plants.  Therefore  neither  the  Japanese  delegation  has  said  anything  about  it  nor  we
 have  any  proposal  therefor.
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 a  ee +  ाातनततयल्‍यल्‍यए  गगगागयाता

 श्री  सी०  के०  क चन्द्रप्पन ह  यह  सच  है  कि  जापानी  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  ने  इस  वर्ष  जयपुर  का

 दौरा  किया  था ।  यह  एक  गैर-सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  था  ।  उसने  जयपुर  में  हुए  सम्मेलन में  भाग

 लिया  था  ।  तू  उन्होंने  छोटे  इस्पात  मिलों  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  पेश  नहीं  fear

 जैसाकि  कोई  प्रस्ताव  नहीं मैंने  पहले  जापान  सरकार  की  ae  से  इस  संबंध  में

 कभी  कभी  जापान  के  व्यापार  गृहों  कुछ  सलाहकारों  ने  इसमें  रूचि  दिखाई  है
 ।

 परन्तु  विशिष्ट

 रूप  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  gar

 श्री  एम०  एस०  संजो वो  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  ऐसे

 मिलों  की  स्थापना  के  लिये  जापान  से  बातचीत  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  जैसा

 कि  atar  में  श्री  चोगले  ने  स्थापित  किया  है  ताकि  हम  लौह  म्रयस्क  की  बजाये  लोहे  की  गुटिकाओं  का

 निर्वात  कर  सकें  दौर  इस  प्रकार  न  केवल  माल  किराया  बल्कि  विदेशी  मुद्रा  भी  बचा  सकें  ?

 श्री  चन्द्र जोत  यह  सच  है  कि
 लौह  वयस्क

 aaa  छीलन  की  बजाये  यदि  हम  गुटिका ों

 का  निर्यात  कर  सकें  तो  हमें  alan  लाभ  होगा  ।  यह  एक  नई  प्रक्रिया  wa  देश  में  एक  या  दो

 संयंत्र  हम  बातचीत  कर  रहे  हैं  कौर  हम  देश  में  दौर  अधिक  गुटिका-संयंत्रों  की  स्थापना  का  विचार

 रखते  इस  संबंध  में  किसी  देश  से  सहयोग  करने  की  जरुरत  नहीं  है  ।  हमारे  पास  इसके  लिये  तकनीकी

 जानकारी  उपलब्ध  है  ।  प्रश्न  तो  केवल  वित्त  का  है  atk  ज्यों  ही  वह  मिल  जायगा  हम  शर  अधिक

 गुटिका-संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रयास  करेंगे  |

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi:  The  hon.  Minister  has  replied  to  in  negative.  May  I
 know  whether  the  Japanese  delegation  has  said  anything  about  the  expansion  of  Tata  Iron
 and  Steel  Company,  and  whether  any  point  was  raised  in  connection  with  the  talks  held
 with  Nippon  Steel  Corporation  of  Japan?

 Shri  Chandrajit  Yadav:  My  reply  in  negative  is  based  on  the  reality.  As  regards
 TISCO  they  had  submitted  a  proposal  for  their  expansion  and  they  have  prepared  a  feasi-

 bility  report  with  the  help  of  Japan’s  Nippon  Steel  Corporations  Consultants  to  increase
 the  production  by  2  million  ton  ingots.  Now  that  matter  is  in  between  TISCO  and  that

 Corporation,  and  the  Government  have  nothing  to  do  with  it.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  After  having  talks  with  the  Japanese  delegation  and  the
 businessman  the  former  Minister  had  declared  that  they  were  going  to  set  up  1000  mini
 steel  plants  in  the  country.  Is  it  true?  If  not,  on  what  basis  had  he  made  this  declaration
 and  where  would  these  plants  be  located  ?  May  1  also  know  whether  the  point  concerning
 the  sale  of  huge  stocks  of  steel,  which  have  accumulated  by  now,  has  been  discussed?

 Shri  Chandrajit  Yadav:  I  have  already  stated  that  there  has  been  no  question  of

 negotiating  with  Japan  on  the  issuc  of  setting  up  mini  steel  plants.  As  regards  the  declara-
 tion  of  setting  up  1000  mini  steel  plants,  that  was  the  personal  view  of  the  hon.  Minister
 and  we  were  of  the  opinion  that  it  is  pessible.  We  too  are  examining  that  and  would  con-
 sider  all  possibilities.

 श्री  कार  वी ०  स्वामीनाथन :  एक  स्त पु रक  प्रीत  का  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि

 दान  भारत  में  कुछ  इस्पात  मिल  स्थापित  हो  रहे  हैं  ।  विशेषकर  सलेम  इस्पात  मिल  में  कोई  काम

 नहीं  हो  रहा  है  या  तो  इसकी  गति  धीमी  कर  दी  गई  है  या  फिर  काम  को  रोक  ही  दिया  गया  है  ।

 मैं  सलेम  इस्पात  मिल  की  वर्तमान  स्थिति  जानना  चाहता  हूं  ।
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 Bay श्री  चन्द्र जोत  यादव  :  च्
 बार-बार  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  यह  कहना  गलत  है  कि  सलेम  में  काम

 रोक  दिया  गया  है  ।  कुछ  काम  हाथ  में  लिया  जा  चुका  है  wk  उसे  पूरी  किया  जा  चुका  इस  वित्त

 वर्ष  में  हम  अपेक्षित  धन  की  व्यवस्था  करने  के  संभी  प्रयास  कर  रहे
 ं

 ताकि  काम  कीं  गति  बनी  र हे

 शर  वह  रुके  नहीं  |

 Shri  Sarjoo  Pandey:  Particularly  in  Eastern  U.P.  a  number  of  people  have  submitted
 applications  for  permission  to  set  up  mini  steel  plants.  I  want  to  know  the  number  of  such
 applicatioas  as  also  the  action  being  taken  thereon.

 Shri  Chandrajit  Yadav:  We  have  never  come  in  the  way  as  regards  to  setting  up  of  mini
 steel  plants.  A  reply  has  been  given  in  this  House  to  the  effect  that  licences  were  given  for
 Setting  up  118  mini  steel  plants.  We  had  not  put  any  ban  at  one  stage.  We  had  done
 away  with  the  provision  of  taking  licence  also.  But  the  position  is  that  17  plants  in  U.P.

 Further  consi- are  closed  for  want  of  power  and  six  licences  have  returned  their  licences.
 deration  in  this  regard  depends  upon  the  availability  of  power  and  continues  supply  thereof.
 They  cannot  work  without  power.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  The  hon.  Member  has  stated  that  a  number  of  plants
 are  closed  in  U.P.  for  want  of  power  and  also  that  people  are  returning  the  licences.  A
 plant  in  Jhansi  want  to  generate  its  own  power  but  the  Government  refused  ferrrission
 therefor  although  they  had  allotted  the  licence  for  the  steel  plant.  1  want  to  know  whether
 the  Government  are  considering  to  give  permission  to  generate  power  or  the  Government
 itself  generate  it?

 Shri  Chandrajit  Yadav:  If  the  hon.  Member  gives  me  full  details  about  the  factory
 in  Jhansi,  ह  would  look  into  that  I  think  there  should  be  no  ban  in  this  respect  provided  no
 import  is  involved.  Let  him  send  me  the  details  and  I  would  look  into  that.

 श्री  बी०  ato  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  कया  कर्नाटक  सरकार  के  वित्त

 मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  कर्नाटक  सरकार  प्रस्तावित  विजयनगर  इस्पात  संयंत्र  के  काय  को  आरम्भ  करने  तथा

 उसे  एक  वर्ष  में  पुरा  करने  के  fet  एक  जापानी  फ़र्म  waar  कई  फर्मों  से  सहयोग  करना

 क्या  मंत्री  महोदप्र  को  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  शरर  यदि  तो  इस  संबंध  में  उनकी

 क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 fo,
 Iaeq1 अध्यक्ष  महोदया  :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  सुचना  दिये  ही  विशिष्ट  प्रश्न  पूछ  रहे

 यदि  मंत्रो  महोदय  के  पाम  जानकारी  है  तो  वह  दे  सकते  हैं  ।  ग्रन्थ  वह  उसके  लिये  बाध्य  न  हीं

 जो  iG  यादव  :  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  मूल  चन्द  डागा  !  हैं  ।  श्री  राम  सहाय  पाण्ड े!

 मजूरी  कानून  के  कार्यकरण में  दोष

 *  538:  श्री  रामसहाय पाण्डे  :

 श्री  मना  प्रसाद मंडल  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1974  के  एक  स्थानीय  दैनिक  में  मजूरी  कानून  के

 कार्यकरण  में  पाए  गाए  दोष  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ग्राम  दिलाया  गया  कौर
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 ofaft: यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  न्य

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  वर्मा  )  :  सरकार  ने  इस  विषय  पर  एक  समाचार

 देखा है  जो  20  1974  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  छपा  था  ।

 इस  समाचार  में  मुख्यतः  न्यूनतम  मजदूरी  1948  के  अन्तर्गत  अधिसूचित  की

 गई  मज़दूरी  दरों  के  पुनरीक्षणों  में  हुए  विलयनों  कौर  उनके  प्रवर्तन  में  हुई  बूटियों  का  जिक्र  किया  गया

 है  ।  समय-समय पर  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  इन  दोनों  पहलों का  ध्यान

 रख  |  |

 Shri  R.  Pandey:  May  I  know  whether  the  National  Wage  Commission  made  any
 recommendation  about  the  minimum  national  wage  and  if  so,  what  is  that?

 Shri  Balgovind  Verma:  The  Commission  looked  into  the  question  of  national  minimum
 wage  and  also  considered  the  views  of  the  people  in  this  regard.  In  view  of  the  fact  that
 the  country  is  vast  and  there  are  regional  imbalances  as  regards  development,  the  Cer  mis-
 sion,  thercfore,  opined  that  the  national  minimum  wage  is  not  possible,  the  Commission
 said  that,  national  minimum  wage  in  the  sense  of  uniform  minimum  monetary  rate  of  re-
 muneration  for  the  country  asa  whole  is  neither  feasible  nor  possible.  It  may  be  possible
 however  that  in  the  different  homogenous  regions  in  each  state  a  regional  minimum  wage
 could  be  notified.  An  effort  should  be  made  to  fix  such  regional  minimum.

 Shri  R.  S.  Pandey:  agree  with  the  hon.  Minister  the  economic  position  differs  from

 region  to  region  and  from  State  to  State.  But  the  Govern:nent  have  constituted  a  Central
 organisation  and  the  function  or  the  responsibility  of  the  organisation  is  to  evolve  region-
 wisc  or  Statewise  procedure  of  national  minimum  wage  keeping  in  view  of  all  the  prevalent
 conditions  there.  Can  there  be  no  solution  to  it  so  long  as  regional  imbalances
 continue  and  if  no,  why  ?

 Shri  Balgovind  Verma  :  To  d2:ide  national  minimum  wage  is  not  the  policy  of  the
 Central  Government.  This  is  mostly  the  responsibiility  of  State  Governments  because
 the  subject  of  employment  comes  under  the  jurisdicition  of  the  State  Government.  Our
 concern  is  nominal.

 Shri  5.  Pandey
 :  The  centre  can  issue  guidelines.

 Shri  Ealcovind  Verma  :  We  do  that,  take,  for  instance,  bidi  industry.  We  called  the  Labour
 Minister  of  the  State  Government  and  certain  other  concerned  people  to  discuss  the  matter
 together  and  decide  a  regional  minimum  wage  regarding  bidi  industry.  We  are  making  other
 such  efforts  also.

 श्रीमती  पावती  मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  वेतन  राज्य  सरकारों  का  दायित्व

 yer  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रम  मंत्रालय  का  यह  विचार  है  कि  वे  इस  बात

 को  देखें  कि  एकमत  बने  ताकि  सर्वमान्य  समझौते  से  क्षेत्रीय  wager  दूर  हों  तथा  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ।  यह  मेरा  पहला  प्रश्न  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  argo  एल०  को  सम्मेलन  की  सिफारिश  aula  समान  कार्य  के  fat

 समान  वेतन  विभिन्न  क्षेत्रों  में  लागू  किया  जा  सके  ।  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  diaz

 कर  लेने  पर  भी  इसका  क्रियान्वयन  क्यों  नहीं  हुझ्ा है  राज्य  फार्मों  तथा  खेतिहर  मज़दूरों  के  बीच  भी

 इसे  कार्यरूप  नहीं  दिया  गया  है  ।
 वर्तमान  स्थिति  यह  है  ।  केन्द्रीय  सरका९ का  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  कि  देश पर्यन्त  कम-से-कम  न्यूनतम  वेतन  सभी  को  प्राप्त  हो  सके  |
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 बा att  rerifare  वर्मा
 :  राष्ट्रीय  न्यूनतम  वेतन  के  a  में  क्षेत्रीय  भिन्नता  सम्बन्धी  विषय  से  केन्द्र

 बहुत  चिन्तित  है  कौर  हम  इसे  राज्य  मंत्रियों  के  ध्यान  में  लाने  तथा  इस  मामले  पर  बातचीत  करने  के

 लिये  मंत्रियों  को  एक  साथ  बिठाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  न्यूनतम  वेतन  सम्बन्धी  समानताएं  ऋमशः

 समाप्त  हो  जाएं  ।  दूसरे  प्रश्न  के  उत्तर  भाई  एल०  को  ने  महिलाओं  प्रौढ़  पुरुष  दोनों  को  समान

 काय  के  लिये  समान  वेतन  की  सिफारिश  की  है  कौर  हमनें  इसे  तीन  महीने  में  लागू  कर  देने  का  निर्णय

 किया है  ।

 Shri  Damodar  Pandey  :  I  would  like  to  know  that  when  Labour  Bureau  prepares  all
 India  consumer  price  index  of  working  class  and  average  may  be  taken  from  that  to  calculate
 the  wages  in  the  country  as  a  whole,  why,  then  the  Government  is  unable  to  fix  the

 wages  of  the  working  class.  The  hon.  Minister  has  said  that  deciding  the  wages  is  not  the

 responsibility  of  the  Centre  only  but  states  are  also  responsible  for  it  may  I  know  whether
 in  case  of  centrally  administered  territories  the  Central  Government  will  try  to  remove  the

 wage  disp2rities  ?  There  are  big  disparities  in  the  wages  of  mines  workers.  Manganese  mines
 workers  are  getting  Rs.  100  or  130  whereas  other  mines  workers  are  getting  Rs.  400.

 Shri  Balgovind  Verma  :  Consumer  price  index  is  not  uniform  for  the  country  as
 a  whole  .It  differs  from  place  to  place  For  example,  Delhi  is  costlier  than  other  places:
 Therefore,  it  is  not  feasible  to  fix  a  uniform  wage  pattern  in  the  entire  country.  The  hon.
 member  has  objected  to  the  disparities  in  wage  from  one  industry  to  another.  I  agree  to  it.
 There  are  higher  rates  wages  in  iron  ore  mines  as  compared  to  Manganese  ore  mines.  I  have  vi-
 sited  these  places  and  tried  to  ascertain  the  reasons  of  these  disparities.  The  position  is  this  In-
 ternal  consumption  of  manganese  ore  is  low  and  there  is  a  competition  in  foreign  countiies
 in  this  field  and  therefore,  there  isno  scope  for  export.  If  the  employers  of  manganese  ore  are
 forced  to  pay  wages  equal  to  the  iron  ore  mines  then  either  they  wili  stop  working  or  suffer
 loss.  Therefore.  we  are  not  forcing  them  to  do  so.  But  we  have  tried  to  see  that  the  differ-
 ence  amongst  the  wages  in  iron  ore  and  manganese  ore  mine  workers  is  reduced.

 Place  for  Hindi  in  United  Nations

 *539.  Shri  R.V.  Bade:

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 the (a)  when  India  made  her  first  attempt  to  secure  a  place  for  Hindi  in
 United  Nations;

 (b)  the  efforts  made  subsequently  and  the  results  achieved  and  the  future  plan  in
 this  behalf;  and

 (c)  the  countries  in  favour  of  giving  Hindi  a  place  in  the  United  Nations

 कभी  तक  भारत  द्वारा
 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 बिपिनपाल  ata)  :  कौर

 कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  गए  हैं
 ।

 संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  की  आधिकारिक  ak  काम-काज  की  भाषाओं  की

 सूची  में  किसी  शौर  भाषा
 को

 जोड़ने  के  लिये  क्रियाविधि  के  नियमों  में  संशोधन  की  आवश्यकता  पड़ेगी

 wt
 वह

 उपस्थित  तथा  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के  बहुमत  द्वारा  समिति  होना  चाहिये
 ।  इस  प्रकार

 का  प्रयत्न
 तो

 तभी  किया  जा  सकता  है  जबकि  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  को  सफलता  मिलने  की
 हो ।

 इसका  विशेष  रूप  से  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।
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 ——  —  पामा

 las  Lida  ti  u  त  पि  tv ac  made  attemnte  to  secure OV  a  place  to  her  qational Shri  R.V.  Bade:  Each  country h
 language  in  the  United  Nations.  May  I  know  as  to  why  India  has  not  made  any  attempt
 so  far?

 श्री बिपिन पाल दास  :  मैंने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  कि  इस  समय  हमारे  के  शभ्रनुसार

 ऐसा  प्रयास  सफल  नहीं  होगा  हम  उचित  समय  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 Shri  R.V.  Bade:  The  hon.  Minister  has  said  that  they  are  not  likely  to  succeed  11  such
 a  move  May  I  know  as  to  when  they  made  such  an  attempt?  How  does  he  say  that  they
 are  not  likely  to  succeed?

 श्री  बिपिन पाल  दास  मैंने  प्रक्रिया  नियम  बता  दिये  हैं  at  नियमों  के  भ्रनसार  संशोधन  को  सदस्य

 संख्या  के  बहुमत  का  समन  प्राप्त  होना  चाहिये  ।  विषय  के  पक्ष  में  प्रचार  करके  ग्रलमाः कि  लगाया  जाता

 ऐसे  भ्रनमान  से  पता  चलता  है  कि  यह  प्रयास  करने  का  उचित  अवसर  नहीं  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpaye2  When  was  the  assessment  made;  is  there  any  record  of
 that

 श्री  बिपिनपाल  मैं  बता  चुका  हूं  कि  ऐसा  प्रनमार च्  लगाया  जाता  है  ।  यह  निरन्तर  रूप

 से  चलने  वाली  प्रक्रिया  |  उचित  समय  पर  ही  हम  ऐसा  प्रयास  करेंगे  ae  उचित  अवसर  नहीं  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Is  it  not  a  fact  that  the  strength  of  Hindi  speaking  people
 in  the  world  is  more  to  those  of  speaking  English  and  French?  Hindi  is  not  only  spoken
 in  India  but  there  are  the  people  in  our  neighbouring  countries  and  in  African  countries
 who  speak  Hindi  Is  it  a  fact  that  the  Government  of  India  have  not  made  such  a  move
 so  far  as  they  are  suffering  from  inferiority  complex  which  is  proving  an  obstruction  in
 such  attemrct?

 श्री  बिपिन पाल  मुझे  खेद  है  कि  हम  श्री  वाजपेयी  जी  की  बात  से  सहमत  नहीं  इसमें

 कोई  हीन  भावना  नहीं  परन्तु  प्रगत  है  एक  एकमत ।  प्रत्येक  सदस्य  का  एक  मत  यह

 इस  बात  पर  निरभर  नहीं

 कि

 किसी  देश

 के

 सभी  लोग

 कौन

 सी  भाषा  बोलते  हैं

 ।  यह  इस  बात  पर  निसार

 है  कि  कितने  सदस्य  देश  उस  भाषा  को  बोलते  हैं  |  हमारा  अनुमान  यह  है  कि  यह  उचित  अवसर  नहीं

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  वह
 सदन

 को
 गुमराह  कर  रहे  मैं

 यह
 जानना  चाहता  हूं

 कि

 कब  किन-किन  देशों  का  दृष्टिकोण  इस  सम्बन्ध  में  जाना  गया  ।  उनकी  प्रतिक्रिया  क्या  थी  ?
 उनकी  बात

 काल्पनिक  है  ।  at  तक  कोई  aaa  नहीं  लगाया  है  ।

 श्री  बिपिन पाल  मैं  काल्पनिक बात  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  श्री  वाजपेयी को  पता  चलेगा  कि

 संयुक्त  राष्ट्र  में  इस  तरह  की  चीजें  किस  प्रकार  होती  हैं  ।  यह  विषय  के  पक्ष  में  प्रचार  करके  किया  जाता

 है  श्र  मैंने  यही  कहा

 Shri  Nawal  Kishore  Sinha:  Is  it  time  that  we  are  weak in  our  efforts  to  secure  a  place
 for  Hindi  in  the  United  Nations  because  of  the  fact  that  when  we  Hindi  speaking  people

 happen  to  go  abroad  then,  what  to  talk  of  foreigners,  we  ourselves,  use  English in  place  of
 Hindi  in  our  Conversations.

 श्री  बिपिन पाल  मैं  यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  स्थिति  का  यह  आधार

 नहीं है  ।
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 Shri  K.C.  Pandey:  Sir,  this is  not  so  simple  a  question.  This  is  a  serious  matter  of
 national  importance.  The  hon.  Minister  should  reply  to  it  from  international  point  of
 view.  When  India  made  an  attempt  to  secure  a  place  for  Hindi  in  the  United  Nations?
 They  did  not  make  any  attempt  and  the  hon.  Minister  is  saying  that  the  time  is  not  oppor-
 tune.  I  would  like  to  know  when  India  made  an  attempt  to  secure  a  place  for  Hindi  in

 to the  United  Nations  and  if  no  whether  attempt  has  been  made  whether  they  propose
 make  such  a  move?

 श्री  बिपिन पाल  मैं  इस  प्रशन कां का  उत्तर  दे  चुका हूं  ।  कोई  प्रस्ताव  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सम्मुख

 रखने  से  पहले  हमें  यह  देखना  होता  है  कि  कितने  देश  हमारे  प्रस्ताव  का  समर्थन  करेंगे
 ।

 हमारा  अनमना

 ag  है  कि  यदि  हम  ऐसा  लाते  तो  इस  समय  इसमें  सफलता  मिलने  की  तराशा  नहीं  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Sir,  he  is  not  giving  us  a  correct  picture.  He  is  mislead-

 ing  the  House.  When  was  this  decision  taken  in  Foreign  Ministry  that  they  will  make
 aiasszs3smait  by  lob’szing  (3  secure  2  place  for  Hindi  in  United  Nations.  They  have  not
 taker  ary  decision,  hav  cin  they  mike  any  assessment  by  lobbying?

 ShriSamar  Gaha:  Lam  really  surprised  at  his  reply.  We  will  get  the  support  or  not,
 this  is  a  seperate  question.  If  the  Government  think  that  the  resolution  is  justified,  it  should
 be  put  time  and  again  irrespective  of  the  fact  that  we  get  Support  or  not.  Secondly,  India
 stands  second  in  the  world  a3  regards  the  strength  of  the  population.  How  it  can  be  taken
 for  granted  that  Hindi  cannot  securea  place  in  United  Nations?  If  the  resolution  is  brought
 time  and  again  then  I  am  sure  the  world  will  agree  to  our  justified  claim.  would  like  to

 know  as  to  when  the  Government  propose  to  bring  this  before  the  U.N.?

 ह
 श्री  बिपिन याल  प्रो०  गुह  बड़े  विद्वान  व्यक्ति  हैं  श्र  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  भाषाओं  के

 बारे  में  जानते  हैं  ।

 maa  महोदय :  यदि  श्राप  इन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  भेज  दें  तो  ये  स्थान  दिला  देंगे  |

 थ्री  विपिन पाल  अरब  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  छः  भाषाओं  को  आधिकारिक  तथा  कामकाज

 की  भाषा  होनें  की  मान्यता  प्राप्त  है  ।  पांच  भाषा  आरम्भ  से  ही  चली  द्र  रही  हैं  ।  इसके  ऐतिहासिक

 कारण  उन  लोगों  भ्र  शक्तियों  की  भाषाओं  को  जिन्हों ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  स्थापना  में  सहायता

 तुरन्त  मान्यता  दे  दी  गई  ।  आरम्भ  से  ही  फ्रैंच  तथा  स्पेनी  भाषियों  को  मान्यता

 दे  दी  इस  बार  पिछले  वर्ष  ही  केवल  एक  ही  भाषा  ae  को  प्रौढ़  स्थान  प्राप्त  हुमा  जो

 19  राज्यों  में  बोली  जाती  है  जैसे  कि  मैंने  कहा  के  ७

 Shri  Samar  Gaha:  It  does  not  depend  on  19  states  but  on  the  strength  of  the  popula-
 tion.

 श्री  बिपिन पाल oat  को  भी  कई  वर्षों  में  सफलता  प्राप्त  हुई  गत  at  ही  उन्हें

 सफलता  है  ।  यदि  हमें  किसी  समय  सफलता  मिलती  नजर  तब  हम  निश्चित  हो  प्रस्ताव

 जद  कोई  उचित  अवसर
 तो

 नहीं  दीखता  तब  प्रस्ताव  लाने  में  कोई  औचित्य  नहीं  है
 !

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृप्या  शान्ति  रखिये  ।  कृप्या  बैठ  जाइये |

 Shri
 Samar  Guha:  When  it  is  justified,  then  why  don’t  they  try?

 Shri  D.N.  Tiwary:  The  hon.  Minister  has  just  now  said  that  Arabic  is  spoken  in  19
 states  and  therefore,  they  have  succeeded  only  last  year.  But  Chinese  is  spoken  only  in
 one  country  but  it  has  been  recognised  since  beginning.  It  has  been  given  recognition
 because  of  the  population.  Population  of  India  is  slightly  less  to  China.  May  I  know
 whether  the  Government  have  made  any  attempt,  any  lobbying,  any  consultation  to
 secure a  place  for  Hindi  in  the  United  Nations?
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 श्री  बिपिन पाल वास  चीन  का  प्रश्न  प्लग  नागन  VIAN  राष्ट्र  संस्थापक  देशों  में  से  एक

 हालत  आरम्भ  से  ही  चीनी  भाषा  को  dam  राष्ट्र  संघ  से  मान्यता  प्रप्त  रही  ।  जहां  तक  भारत  का

 सामना  हमने  प्रभी  तक  कोई  प्रयास  नहीं  किया  है  ।  हमारा  अनुमान यह  है  कि  ह्म  सफलता नहीं

 मिलेगी  ।

 Sirimati  Savitri  Shyam:  Is  it  a  fact  that  any  attempt  to  secure  a  place  for  Hindi

 in  the  Utited  Nations  has  not  been  made  because  it  did  not  get  any  publicity  in  world  news-

 papers?

 Mr  Speaker:  What  does  it  mean?

 Shri  Nural  Hada:  [;  it  a  fact  taat  our  ambassadors  and  politicians  in  foreign  countries
 speak  Eaglish  and  other  foreign  Languages  and  they  do  not  speak  in  Hindi?  The  Govern-
 ment  should  cry  to  se  2  chat  our  ambassadors  and  politicians,  who  visit  United  Nations  and’
 the  capitals  of  other  foreign  cuvuntries,  speak  in  Hindi  also  along  with  other

 languages.
 May  1  know  thea  steps  taken  by  the  Government  in  this  regard?

 श्री  बिपिन पाल  दास  :  यह  सच  नहीं  है  कि  विदेशों  में  हमारे  मिशन  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिये

 प्रयास  नहीं  कर  रहे  हैं  अथवा  वे  अपनी  बातचीत  हिन्दी  में  नहीं  करते  हैं  ।  सरकार  के  प्रयासों  के

 39  देशों  ने  हिन्दी  सीखने  तथा  हिन्दी  की  शिक्षा  देने  के  प्रबन्ध  किये  हैं  ar  93  विश्वविद्यालयों

 में  हिन्दी  भाषा  पढ़ाने  की  व्यवस्था  है  ।

 Shri  R.P.  Yadav  The  hon.  Minister  has  stated  that  the  countries  did  lobbying  for  the
 recognised  languages  of  the  U.N.O  1  want  that  Hindi  should  also  be  one  of  the  reco-
 enised  languages  of  the  U.N.O.  whether  any  lobbying  has  been  done  in  this  regard  up  to
 date,  if  so  what  have  ben  the  results?  It  has  bzen  repeatedly  said  that  an  assessment  15
 being  mide  and  they  would  start  lobbying  on  the  basis  of  assessment  I  want  to  know
 wheather  it  143  been  started  or  not  Nepal,  Mauritius,  Fizi  and  many  other  countries
 will  also  cooperate  in  this  regard

 श्री  बिपिन पाल ata:  हमने  माननीय  सदस्य  की  बातों  को  नोट  कर  लिया  है  are  निश्चय  ही

 हम  उसके  अनुरूप  कार्यवाही  करेंगे  ।  किन्तु  उनकी  जानकारी  हेतु  मैं  यह  बताना  चाहता  कि  सभी  अरन्य

 भाषाओं  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  उनके  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  मान्यता  नहीं  दी  गई  है  ।  केवल  एक

 भाषा  को  पिछले  वर्ष  उसके  शतक  प्रयासों  के  बाद  मान्यता  दी  गई  ।  हमारे  प्राकलन  के  जो  कि

 विभिन्न  तरीकों  से  किया  जाता  यदि  wa  हम  इसके  लियें  प्रयास  करेंगे  ता  हम  सफल  नहीं  होंगे  ।

 Shri  R.  P.  Yadav:  Mr.  speaker,  sir,  answer  to  my  question  has  not  been  given.  The
 hon.  Minister  is  again  and  again  emohasizing  on  assessment  I  want  to  know  the  basis  of
 assessment?

 Shri  Piloo  Modi:  Mr.  speaker,  sir,  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther  he  will  make  a  request  for  Hindi,  Kannada,  Tamil,  Bengla,  and  Gujarati  to  be  accepted as  languages  of  the  U.N.O.  as  we  have  been  hearing  these  languages  in  our  own Parliament.

 बिंपिनपाल  मझे  इस  बारे में  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 चात मित
 दूसरे  देश  पर  से  उड़ानों  के  बारे  में  पाकिस्तान  के  साथ  बात

 542.  पी०

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 mai

 यह् ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ  |  किच  |  ने  पाकिस्तान |  111.0  को  सुझाव  दिया  है  कि  दसरे  देश  पर  से  उड़ानों  के  बारे  में  दिल्‍ली

 में  बातचीत  की  सकती

 LE



 Oral  Answers  a, Agrahayan:  28,  1896  (Saka)

 क्या  इस  बीच  बातचीत  के  लिये  पाकिस्तान  को  प्रतिनिधिमण्डल  भेजने  के  लिये  कोई  निमंत्रण

 दिया  गया  WI

 यदि  तो  क्या  भारत  के  निमंत्रण  का  कोई  उत्तर  प्रप्त  हुआ  है  ale  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय सें  उपमंत्री  बिपिन पाल  :  से  सिविल  विमानन  से

 संबन्धित  मामलों  पर  22  1974  को  रावलपिंडी  में  सम्पन्न  वार्ता  की  समाप्ति  पर  जो  संयुक्त

 विज्ञप्ति  जारी  की  गई  थी  उसमें  यह  उल्लेख  किया  गया है  कि  दोनों  पक्षों  की  सुविधानुसार  किसी  तिथि  को

 यह  वार्ता  दिल्‍ली  में  फिर  जारी  की  जाएंगी  ।  इसके  बाद  हमने  पाकिस्तान  को  यह  अनौपचारिक  सुझाव
 दिया  है  कि  यदि  पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  को  सुविधाजनक  हो  तो  इस  विषय  पर  वार्ता  के  दूसरे  दौर

 के  लिये  उनके  दिल्‍ली  कराने  का  हम  स्वगत  करते  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधिमण्डल  के  दिल्‍ली  झान

 की  सम्भावित  तारीख  की  पुष्टि  हमें  प्रभी  तक  प्रप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  पी०  Taz :  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पाकिस्तान  भारत  के  साथ  विमान  सम्यक

 बनाने  कौर  ऊपरी  उड़ानों  को  कायम  करने  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के  प्रस्ताव  पर  रुचि  नहीं  दिखा

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  मामले  को  ५७  बढ़ाने  की  इच्छुक

 यदि  तो  सरकार  किन  शर्तों  पर  बातचीत  करने  के  लिये  तैयार  है  ?  साथ  ही  क्या  पाकिस्तान  को

 अंतर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  में  विचाराधीन  पड़े  अपने  मुकदमे  को  वापिस  लेने  के  लियें  कहा  जाएगा  ।

 श्री  बिपिन पाल  पिछली  बार  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  के  जिसका  मैंने  कभी  उल्लेख

 पाकिस्तान  दिल्‍ली  में  वार्ता  जारी  रखने  के  लिये  वचनबद्ध  है  ।  प्रशन  केवल  तिथि  नियत  करने  का

 tart कोई  शर्त  नहीं

 श्री  पी०  चूंकि  हमारे  पड़ौसी  देश  बंगला  देश  की  इसमें  बहुत  रुचि  मैं  यह  जानना

 चाहता  हुं  कि  विमान  सेवाओं  की  ऊपरी  उड़ानों  को  चालू  करने  के  बारे  में  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ak

 क्या  उसकी  अ्रनूमति  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ?

 श्री  बिपिन पाल  इंस  मामले  का  बंगला  देश  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  इस  बातचीत की  प्रगति  के  waeg होने  के  क्या  कारण हैं  ।  क्या  विलम्ब

 का  कारण  वार्ता  स्थल  अथवा  तिथि  इत्यादि  के
 नियत  नहों  पाने  से  संबन्धित  है  waar  कोई  कौर  मुख्य

 बात  है  ?  यदि  तो  मंत्री  महोदय  सदन  को  विश्वास  में  लेकर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विवाद  के  मुख्य  मामले  क्या  हैं  विशेषकर  अब  जबकि  पूर्वी  पाकिस्तान  पाकिस्तान  का  हिस्सा  नहीं  रहा

 है  कौर  जिस  समस्या  का  सामना  पहले  पाकिस्तान  के  दोनों  भागों  जबकि  नागरिक  कौर  सैनिक

 विमान  वहां  से  होकर  गुजरते  करना  पड़ता  था  wa  वह  समस्या  भी  नहीं  रही  है  ?  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  गतिरोध  को  समाप्त  करने  तथा  शीघ्र  निपटारे  हेतु  क्या  उपाय  कर  रही

 श्री
 बिपिन पाल

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  कब  से  ऊपरी  उड़ानें  रोक  दो  गई  कौर

 zara  प्र  ली  बार  इस  विषय कब  से  विमान  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।  केवल  पिछले  नवम्बर  में  ही  que  ९.

 पर  चर्चा की  थी  दौर  प्रथम  बैठक  में  अंतिम  निर्णय  पर  पहुंचने  की  arm  कोई  नहीं  कर  सकता  ।
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 लि

 इनर  कह  बैठक  स्थगित  a
 दी

 an  बैठक  बुलाने
 का  निर्णय  किया  ।  लेकिन  इसका [  अर्थ  यह  नहीं

 कि  पहली  बैठक  असफल  हो  गई  कौर  दूसरी  बैठक  बुलाने  की  जरूरत  पड़  रही  है  ।  बैठकों  का  सिलसिला

 जारी  है  कौर  अगली  बैठक  दिल्‍ली  में  होगी  ।  मैं  are  करता  हूं  कि  हम  कुछ  समझौता  करने  में  समर्थ

 होंगे  ।  चूँकि  भ्र भी  वार्ता  पुरी  नहीं  हुई  मैं  वार्ता
 का

 ब्यौरा  बताना  उचित  नहीं  समझता
 ।

 श्री  एस०  ए०  मंत्री  महोदय ने  al  बताया  कि  ऊपरी  उड़ानों
 को  कल  से  समाप्त  कर

 दिया  गया  ।  मैं  आशा  करता  कि  neat  महोदय  को  यह  बात  भी  याद  होगी
 कि

 यह  सिलसिला  तभी

 समाप्त  got  जबकि  एक  जाकर  फ्रेंडशिप  विमान  का  अपहरण  दो  श्रपहरणकर्ताशं  अशरफ़  कौर  हाशिम

 कुरेशी  द्वारा  किया  गया  ।  क्या  इस  चर्चा  के  दौरान  इन  दोनों  श्रपहरणकर्ताझ्ों
 को

 देश  में  वापिस  बुलाने

 तथा  उन  पर  मुकदमा  चलाने  के  प्रश्न  को  भी  लिया  गया  था
 |

 श्री  बिपिनपाल  यह  प्रश्न  चर्चा  के  दौरान  नहीं  उठाया  गया |

 श्री  एस०  ए०  शमीम :  इसे  तो  पहला  प्रश्न  होता  चाहिए  था  ।

 श्री बिपिनपाल दास  :  हम  केवल  ऊपरी  उड़ानों  कौर  विमान  सम्पर्कों  को  पुनः  चालू  करने  पर
 विचार

 कर  रहे  थे  ।  इन  छोटे  मामलों  पर  चर्चा  नहीं  की  गई  |

 नकली  औषधियों  के  उत्पादन/वितरण/ बिक्री  के  लिए  उत्तरदायी  विदेशी  फर्मों /  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  जाना

 *  544.  श्री  शशि  भूषण कया  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नकली  औषधियों  के  वितरण  अथवा  बिक्री  के  संबंध  में  अरब  तक  कितने  विदेशी

 व्यक्तियों/फर्मों पर  मुकदमे  चलाये  गये  ग्रोवर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है  agar  करने  at  विचार है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  (sro  कर्ण  कौर  (  ख
 गठ \

 मुकदमे  राज्य

 सरकारों  द्वारा  चलाए  जाते  हैं  ate  विदेशी  फर्मो/व्यक्तियों  के  विरुद्ध  चलाए  गए  मुकदमों  के  बारे  में

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  प्रत्येक  मामले  में  कानून  तौर  न्यायालयों  के  निर्णय  के  श्रतुसार  कार्यवाही

 की  जाएगी

 Siri  Sashi  Bhushan:  Mr  Speaker,  sir,  it  is  reported  in  the  newspapers  that  adulteration
 of  drugs  is  taking  place  ona  largescaleinthe  country.  just  want  to  know  what  directives
 have  the  Central  Government  issued  in  this  regard  to  the  states  so  that  we  could  meet
 this  challenge  on  national  basis  that  adulterated  drugs  manufactured  in  one  state  could  not
 be  sold  in  oth2r  states  ?  Has  any  plan  been  formulated  in  this  regard?

 Dr.  Karan  Singh:  Mr.  Speaker,  sir,  in  this  connection  we  have  advised  all  the  51816
 Governments  to  strengthen  their  Enforcement  Directorate  on  drugs.  There  are  not
 competent  and  qualified  drug  controllers  in  many  states.  Therefore,  they  cannot  keep
 proper  vigilance.  Secondly,  we  are  bringing  forth  some  amendments  in  our  present  Drugs
 and  Cosmetics  Act.  I  hope  these  amendments  will  be  brought  forward  in  the  next  Session.
 Just  as  comprehensive  amendments have  been  brought  in  regard  to  the  food  adulteration
 in  the  similar  manner  we  intend  to  bring  amendments  in  this  Act  to  plug  the  loopholes  of
 the  Act.
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 Thirdly,  laboratories  are  very  essential  for  testing  drugs,  we
 have

 earmarked  scme
 amount  for  this  purpose  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  period.

 Shri  Shashi  Bhushan:  want  to  know  the  number  of  those  foreign  and  Indian  firms
 that  have  besn  black  listed  for  manufacturing  spurious  drugs  and  how  many  companies
 have  been  penalised  for  it?

 Dr.  Karan  Singh:  At  the  moment  the  list  is  not  available  with  me  As  far  85
 know,  the  matter  of  spurious  drugs  is  not  as  significant  with  foreign  firms  as  the  matter  of
 prices  etc.  are  The  manufacture  of  spurious  drugs  is  mainly  in  small  scale  Industries
 As  present  I  have  got  figures  up  to  1973  only.  So  far  we  have  not  received  figures  from
 the  states  but  prosecutions  have  been  made  I  am  not  at  all  satisfied.  We  have  to  act
 seriously  in  this  matter  I  fully  agree  with  the  hon.  member  and  we  are  working  in  this
 direction

 श्री  हे०  एस०  हाथी  समिति  ने  स्वास्थ्य  मंत्रालय को  नकली  दवाईयों  के  बारे  में  एक

 रिपोर्ट  पेश  की  है  मैं  जानता हू  क्योंकि  मैं उस  समिति का  सदस्य  a  |  उस
 )

 ig

 रिपोर्ट  में  नकली  दवाईयों  के  उत्पादन  को  कैसे  बन्द  किया  जा  सकता  हैं  इस  प्र  विचार  किया  गया  है  ।

 सरकार  ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 डा०
 कर्ण  fag:  जयसुख  लाल  हाथी  समिति  ने  at  अपना  प्रतिवेदन  पेश  नहीं  किया  है

 उसकी  बैठक  झ्र भी  भी  हो  रही  है  तथा  उन्होंने  कुछ  ak  समय  मांगा  है  ।  मैं  कल  श्री  हाथी  से  मिला

 था  ।  उन्होंने  म  के  बताया  कि  यद्यपि  उन्हें  जनवरी  तक  प्रतिवेदन  दे  देवा  चाहिए  था  शायद  उन्हें  माच

 के  दूसरे  सप्ताह  तक  इसके  लिए  समय  लग  जाएगा  ।  जसे  ही  हमें  प्रतिवेदन  प्राप्त  हम  आवश्यक

 कार्यवाही  करेंगे  ।  वास्तव  में  हमारा  मंत्रालय  कौर  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्नालय  इस  प्रतिवेदन
 की

 तीक्षा कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पोल  मोदी  :  श्री  के०  एस०  चावड़ा  उस  समिति  के  सदस्य  झ्र ौर  यह  भी  नहीं  जानते

 कि  निवेदन  पेश  किया  गया  है  भ्रमणा  नहीं  |

 |  अन्तिम  प्रतिवेदन श्री  के०  एस०  समिति ने  अन्तरिम  प्रतिवेदन पेश  कर  दिया

 जिसमें  नकली  दवाईयों  के  सभी  cent  पर  विचार  किया  गया  अभी  पेश  करना  बाकी  है  |

 श्री  पीलू  मोदी  :  या  तो  मंत्री  महोदय  नहीं  जानते  या  माननीय  सदस्य  नहीं  जानते  कि  रिपोर्ट

 पेश  की  गई  है  झ्रथवा  नहीं  |

 डा०  कर्ण  fag  मुझे  प्रभी  कल हू ंशी  समिति  के  सभापति  मिले  थे  ।

 थी  पीलू  मोदी  :  श्री  चावड़ा  भी  समिति  के  सदस्य  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सकी  am  सदस्य  ।  ड्राप  कुछ  age  का

 पालन  करना  चाहिए ॥

 श्रीमती  पार्वती  देश  में  नकली  दवाइयों  ने  जो  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  है  निश्चय

 ही  अत्यन्त  गंभीर  है  ।  इसकी  वजह  काफी  लोगों  की  मत्य  हो  गई  है  ।  क्या  कारण  है  कि  सरकार
 उन

 नकली  दवाइयों  के  निर्माताओं  के  विरुद्ध  तुरन्त  कार्यवाही  नहीं

 कर  रही  है  ।  इन  ल लोगों को  गिरफ्तार

 न  करने  कौर  दण्ड  ्य  क्या  कारण  हैं  att  उनके  लाइसेंसों  को  रद्द  क्यों  नहीं  किया  जाता  ॥

 1८!



 28  1896  )  उत्तर

 डा०  कर्ण  कुछ  मौकों  पर  हमने  गिरफ्तारियां  भी  की  ह  art  लाइसेंसों  को  भी  रद  किया

 2  |  उदाहरण  के  लिए  कानपुर  की  ग्लूकोस  वाली  दुःखद  घटना  के  सन्दर्भ  में  हमने  जिम्मेदार  लोगों  को

 गिरफ्तार  किया  उनके  लाइसेंस  भी  रद्द  किए  ।  मैं  झ्रापको  बता  दूं  कि  राज्य  सरकारें  अधिनियम

 को  लागू  करने  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  हमने  उन्हें  बार-ज्ञान  इस  बात  के  लिए  जोर  है  ae  बताया

 है  कि  इन  मामलों  में  सख्ती  से  ak  बहुत  तत्परता  से  कार्य  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 जहां तक  श्री  चावड़ा  का  प्रश्न  मैं  एक  सुधार  करना  चाहता  हूं
 ।  ww  मुझे  बताया  गया  है

 कि  समिति  ने  अपना  झस्तरिम  प्रतिवेदन  पेश  किया  है  ।  ae  उनके  aaa  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  है  ।

 meal  क ेलिखित  उत्तर

 Written  Answers  to  Questions

 Closure  of  industries  and  workers  unemployed  as  a  result  thereof

 *537.  Siri  M.C.  Daga:  Will  the  Minisier  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  several  industrialists  in  the  country  close  down  the  industries  on  the
 pretext  of  power  shortage,  and  recession,  as  a  result  of  which  labour  is  thrcwn  cut  of  their
 jobs;  and

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to  ensure  that  the  labour  is  not  deprived  of their
 jobs?

 Tie  Minister  of  Labour  (Shri  Raghuaatha  Reddy):  (a)  There  have  been  representa-
 tions  to  the  Ministry  of  Labour  that  some  industrialists  have  resorted  to  curtailment  of

 production  by  closing  third  shift.  This  has  led  to  workers  being  laid  off.  A  number  of

 workers  have  been  laid  off  due  to  power  shortage  also.  The  Government does  not  sub-
 Scribe  to  the  view  that  there  is  recession.

 (9)  The  Government  is  actively  seized  of  the  matter,

 मज गांव  sm  लिमिटेड  बम्बई  में  सुधार

 *540.  थो  एचएन  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मज गांव  डाक  बम्बई के  कार्यकरण

 की  जांच की  है  ;

 यदि ता  दे  तो  सरकार  को  किन-किन  श्रनियसितताथ्रों  का  पता  चला

 उपक्रम  को  खामियों  में  सुधार  करने  के  लिए  गया  artery  की  गई  है  था  करने  का  fare

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  at  राम  निवास  :  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  सरकार  ने  मजा गांव  डाक  लिमिटेड  बम्बई  के  कार्यकरण  की
 कोई  जांच  नहीं

 की

 ate  प्रश्न नहीं  उठते
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 Written  Answers  Agrahayana  28,  1896  (Saka)

 उगांडा  से  स्वदेश  लौटने  वाले  व्यक्तियों  का  गुजरात  में  पुनर्वास

 541.  श्री  झ  नद  एम०  पटेल  :  क्या  पुरतिश्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 उगांडा  से  स्वदेश  लौटे  तथा  गुजरात  में  पुनर्वासित  गये  भारत-मूलक लोगों  की  संख्या

 कितनी

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  किस  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 कौर  पुनर्वास  मंत्रो  कार  के०  30-9-1974  TH  युगाण्डा  से

 10,028  प्रत्यावासी  भारत  भ्रनुमान  है  कि  इनमें  से  5,000  व्यक्ति  पार-पत्न  वाले

 लगभग  4,000  व्यक्तियों  को  पुनर्वास  के  लिए  गुजरात  चले र  गुजरात  में  उनके  पुनर्वास

 के  बारे  में  गुजरात  सरकार  द्वारा  विस्तृत  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  ।  जसे  ही  यह  प्राप्त हो

 जाएगी  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 एक  विवरण  सभा  की  मेज़  पर  रख  दिया  गया  है

 विवरण

 युगाण्डा  से  खाने  वाले  प्रत्यावासियों  जो  भारतीय  नागरिक  हैं  ate  जिनके  पास  भारतीय

 पासपोर्ट  दी  जाने  वाली  पुनर्वास  सहायता का  विवरण

 भारत  सरकार  ने  युगाण्डा  से  खाने  वाले  प्रत्यावासियों  के  जो  भारत-मूलक  हैं  जिनके

 पास  भारतीय  पासपोर्ट  एक  पुनर्वास  योजना  स्वीकृत  की  है  जो  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 feat  की  जाएगी  ।  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  निम्नलिखित  हैं
 —y

 (1)  श्रीलंका  से  लौटे  प्रत्या वासियों  पर  लागू  होने  वाली  शर्तों  व्यापार  या  व्यवसाय  में

 पुनर्वास  के  लिए  5,000  wa  तक  व्यवसाय ऋण

 (ii)  सुविधाएं--शहरी  क्षेत्रों  में  प्लाट  खरीदने  तथा  उस  पर  मकान  बनाने  के  लिए

 प्रति  परिवार  4,100  रुपए  के  ऋण  की  सहायता  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्लाट

 मकान के  लिए  2,050  रुपए  की  सहायता  भूमि  के  विकास  के  लिए  600  रुपए

 का  अनुदान  शामिल  ।  इसके  जहां  स्वीकार्य  व्यवसाय-स्थान  बनाने  के

 लिए  शहरी  क्षेत्रों  500  रुपए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  200  रुपए  का  ऋण दिया

 जाता  है  13.0

 (i  30  रु०
 प्रति  सदस्य  प्रति  माह  की  दर  से  तीन  महीने  के  लिए  एकमुश्त  पुनर्वास  सहायता

 परन्तु इसकी  कुल  राशि  450  रु०  प्रति  परिवार  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 उक्त  (i)  (ii)  में  वर्णित  रियायतें  केवल  उन्हों  प्रत्यावासियों  को  देने  का  प्रस्ताव  है  जो

 झपने  साथ  10,000  रु०  की  कीमत  से  अधिक  की  परिसम्पत्तियां न  लाए  हों  जबकि  उक्त  (111) में

 वर्जित  रियायत  उन  भ्र त्या वासियों तक  ही  सीमित  रहेगी  जो  अपने  साथ  2,000  रु०  से  अधिक  की

 परिसम्पत्तियां न  लाए  हों  ।
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 लिखित  उत्तर 19  1974

 ला  गण

 शिक्षक  सुविधाएं

 दिन  में  पढ़ने  वाले  विद्याथियों  को  5  रु०  से  लेकर  100  रु०  प्रति  वर्ष  पुस्तक  अनुदान  |

 अंकों  सम्बन्धी  कुछ  शर्तों  पर  हाई  स्कूलों  a  कालेजों  में  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों
 को

 40  रु०  से  60  रु०  तक  प्रति  माह  वजीफा  यदि  वे  aaa  परिवार  से  दूर  होस्टल  में  रहते  हों  ।

 उपर्युक्त  रियायतें  तभी  दी  जाती  हैं  यदि  मां-बाप  की  art  250  रु०  से  fas  न  हो  |

 रोजगार  सुविधाएं  :

 सरकार  पूर्वी  श्रमिक  देशों  जिसमें  यगाण्डा च्  शामिल  2,  ay  वाले  नागरिकों  के  लिए

 भारत  सरकार  के  अधीन  पदों  पर  नियुक्ति  के  प्रयोजनार्थ  स्वीकृत  की  गई  वायु-सीमा  की  छूट  art  भी

 एक  बर्ष  के  लिए  अर्थात  31-12-1974  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।  ऐसे  पदों/सेवाद्रों  पर  भर्ती  के  जो

 संघ  लोक  सेवा  ara  के  जरिए  नहीं  भरे  ऐसे  प्रत्यावासियों  जो  सरकारी  सेवा  में  रोजगार

 कार्यालयों  के  जरिए  प्राथमिकता  IIL  दी  जाती  है  ।

 युगांडा  से  खाने  वाले  प्रत्या वासियों  को  गुजरात  सरकार  द्वारा  दी

 जाने  बालो  अन्य  सहायता  तथा  सुविधाएं

 गुजरात  सरकार  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  राज्य  के  adie  बीस  प्रतिशत  रिक्तियां

 युगांडा  से  आने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  आरक्षित  की  गई  है  बशर्ते  ये  पद  गुजरात लोक  सेवा

 आयोग  के  अधिकार-क्षेत्र  में  न  oa  हों  ।  योग्यताश्रों  में  उच्चित  रूप  से  छूट  दे  दी  गई  है  a  प्राय  सीमा

 45  वर्ष  तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।  जिस  तारीख  से  ये  सरकारी  कर्मचारी  राज्य  सरकार  की  सेवा  में  आते  हैं

 उस  तारीख  से  उनकी  भविष्य  छ
 दवी

 आदि  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  ने  स्वीकार  कर

 ली  |!

 युगाण्डा  से  art  वाले  प्रत्यावासियों  को  सरकारी  सेवा  ak  पंचायतों  के  अधीन  सेवाओं

 में  यथोचित  ava  दी  जाती  है  बशर्तें  वे  संबंधित  भर्ती  नियमों  में  दी  गई  योग्यताएं  रखते  हों  ।  ऐसी

 ही  तरजीह  गुजरात  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  द्वारा  दी  जा  रही  है  ।

 रोजगार  कार्यालयों  से  युगाण्डा  प्रत्यावासियों  को  उचित  रिक्त  स्थानों  में  नियुक्ति  के  लिए

 प्राथमिकता  देने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 गुजरात  सरकार  ने  युगाण्डा  प्रत्यावासियों  को  बाजार  मूल्य  जो  ब्याज  रहित  area

 पर  वसूली  किया  श्रीवास-स्थल  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 नगर  निगम  ate  नगर
 पालिकाओं  को  भी  उन्हें  श्रीवास-स्थल  देने  के  लिए  हिदायतें  दे

 दी  गई  हैं  ।

 सरकार  ऐसे  प्रत्यावासियों  को  भूमि  का  Alaccg  करेगी  जो  ate  या  नमक-बनाने  के  कार्यों

 में  रुचि  रखते  हों  ।

 युगाण्डा  प्रत्या वासियों  को  फसल  की  जमानत  पर  फबन  की  ऋणों  में  प्राथमिकता  दी

 जाती
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 Written  Answers  December  19,  1974

 हवाना

 aaa  ने  त्रय  से  aw गुज  रात  प्रौद्योगिक  ania  tats  qu  atl  ca  bet  यग  At  ANY  प्रत्या वासियों  को  रियायती

 दरों  पर  औद्योगिक  दुकानें  ait  प्लाट  आवंटित  करने  का  निणंय  लिया  है  ।

 गुजरात  राज्य  वित्त  निगम  ने  इन  प्रत्या वासियों  को  वे  सभी  रियायतें  देने  का  निर्णय  किया

 है  जो  रियायतें  पंच  बड़ौच  ak  सुरेन्द्र  नगर  जेसे  पिछड़े  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  हैं
 I

 रुचि  रखने  वाले  प्रत्या वासियों  को  उचित  दर  की  श्रापों-रिका  ate  पावर  लम

 आबंटित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 गुजरात  सरकार  ने  स्कूलों  में  दाखिले  और  गी  एवं  पत्तन  प्रभारों  से  संबन्धित  रियायतें

 भी  घोषित की  हैं  ।

 भारत  की  रफीक  देशों  को  सहायता

 *
 54  3.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक :

 श्री  बीरेन्द्र  सिह

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 कुछ

 अफ्रीकी  देशों  ने  अपने  विकास  में  सहायता  देने  के  लिये  भारत  सरकार  से  अनुरोध
 >  ,

 न् यदि  तो  ऐसे  देश  कौन-कौन  स  हैं  ;  कौर

 र इन  देशों  ने  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  है  ak  उस  रकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिनपाल  atk

 सुडान

 जाईर  आदि  जैसे  अनेक  अफ्रीकी  देशों ने  अपने  आर्थिक  विकास  में  हमसे

 सहयोग  मांगा  है  ate  इनकी  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 तकनीकी  सहयोग  तथा  ऋण  संबंधी  सुबिधायो  के  क्षेत्रों  में  हमसे  सहयोग

 का  अनुरोध  गया है  ।
 अपने  संसाधनों

 की  सीमा  में  रहते  हुए हम  इन  अनुरोधों का  अनुकूल  उत्तर

 > देते  ष

 अ्रखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 *  545.  श्री  प्रबोध  चन्द  :

 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  अब  प्रति  अखिल  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभो  कता  मूल्य  सूचकांक

 1969-100)  क्या  ह
 भ्र  का  मासिक  रहा

 है  ;  ak
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 लिखित  उत्तर

 क्या  आंकड़े  संकलित  करने  में  बहुत  अधिक  विलम्ब  होता  यदि  at,
 तो

 इस  असाधारण

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नन tt  को  मं फल श्रम  मंत्रो  रघुनाथ  एक  विवरण  सभ  ज  रख  दिया है

 इस  प्रकार  के  आंकड़ों  के  संकलन  में  कोई  परिचायक  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।

 विवरण

 1960=  100  शझ्राघार  औद्योगिक  श्रमिकों  सम्बन्धों  अखिल  भारतीय  औसत  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक oo  a

 मास/वर्ष  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  निम्न  a  समाप्त  at  वाली  अवधि  के  लिये

 ne  ee  eee

 1971  1972  1973  (1974  1971  1972  1973  1974

 ला  ee

 194  210  264  190,  42.  203.17  240  50

 193  213  267  191.17  204.83  245  00 फरवरी

 194  216  275  192  00  206.67  249  90

 अपील  195  221  283  192  92  208.83  255  08

 196  228  294  193  92  211.50  260  58

 जन  20 1  233  30 1  195  08  214.  17  266  25

 जुलाई  205  243  311  196  33  217.33  271  92

 207  247  321  197  42  220.67  278  08 अगस्त

 20 8  248  334  198  42  224.00  285  25

 209  254  335  199.  50  227.75  292  00

 197  210  259  188.  83  200.58  231.83

 195  210  260  189.58  201.83  236.00

 enero

 तस्करों  at  नौकरों को  पकड़ने  के  लिए  पनडुब्बियों  का  प्रयोग

 *  546.  को  समर  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  के  पश्चिमी  तट  प्रौढ़  डुबोई  ई तथा  फ़ारस  की  खाड़ी के  अन्य  पत्तनों के बीच के  बीच  चलन

 बाली  तस्करों  की  एक  नौका  को  पकड़ने  के  लिये  एक  पनडुब्बी  का  प्रयोग  किया  गया  था  ;

 तस्करों  की  पकड़ी  गई  नौका  ate  उसमें  से  बरामद  वस् तुम् नों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;
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 (7)  क्या  इस  बात  का  पता  लगाया  जा  सका  है  कि  उस  नौका  के  मालिक  कौर  यात्री

 कोन  हैं

 क्या  तस्करों  की  इस  नौका  का  प्रयोग  कुछ  भारतीयों  की  आस्तीनों  को  बरास्ता  फ़ारस

 की  स्विस  बेक  में  स्थानान्तरित  करने  के  लिये  किया  गया  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्री  स्वर  से
 आई  एन  पनडुब्बी  बम्बई  से  दूर  समुद्र  में

 जब  अभ्यास  कर  रही  थी  तो  19-11-74  को  उसने  दुबई  में  cheese  एम  एफ  बी

 नामक  तस्करों  की  एक  नौका  को  पकड़ा  ।  वह  जहाज  लगभग  14  लाख  रुपये  मूल्य  का  कपड़ा  कौर

 wife  केलकुलेटिंग  मशीन  ले  जा  रहा  था  ।  जहाज  शुल्क  प्राधिकारियों  सौंप  दिया

 गया  था  ।  कर्मीदल  शहरों  जहाज  को  पकड़  लिया  गया  है  कौर  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  era  इस  मामल

 में  आगे  जांच-पड़ताल की  जा  रही

 मध्य  प्रदेश  में  फास्फेट  निक्षेपों  का  निकाला  जाना

 47.  श्री  भगत  राम  राजाराम  मनहर

 भागीरथ  भंवर

 क्या  इस्पात कौर  खान  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  अभी  हाल  में  फास्फेट  कौर  अन्य  खनिजों  का  पता  लगा  है

 यदि  तो  इन  खनिजों  को  बड़े  पैमाने  पर  निकालने  के  लियें  क्या  कार्यवाही  की

 है  ;

 इनमें  से  कुछ
 खनिजों  कच्चे

 माल  के  रूप
 में  उपयोग

 करके  राज्य  में
 उर्वरक

 कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  ate

 (a)  खनिजों  ar  उपयोग  करने  के  लिये  अन्य य  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चन्द्रजीत  हाल  ही  के  वर्षों

 में  मध्य  प्रदेश  के  aaa  जिले  में  राक  «  तथा  बालाघाट जिले  में  मालाखंड में  अयस्क

 जैसे  महत्वपूर्ण  खनिजों  का  पता  चला  है  ।

 मालंजखंड  में  समावेशी  भूछ्द्रिण  पुरा  किया  जा  चुका  है  तथा  प्राप्त  परिणामों  के  आधार  पर

 हिन्दुस्तान कापर  लिमिटेड  एक
 रूसी  एजेंसी  के  साथ  मालंजखंड में  एक  खनन  सांद्रा

 कम्पलैक्स  स्थापित  करने  के  संबंध  में  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिये  एक  समझौता  किया
 है  ।  खनन  के  लिये  व्यापक  परियोजना  रिपोर्ट  वर्ष  के  अन्त  तक  तथा  सान्द्रण  we  सहायक  सुविचारों

 बारे  में  रिपोर्ट  1975  तक  प्राप्त  होने  की  आशा

 at

 दि

 ह

 सह  बाद  के

 त

 सनत

 दए  is  पं

 किला  जा  रहा  दै  नीर  असरों की  मात्ना  और  ग्रेड  के  बारे  में  सही  जानकारी  प्राप्त  at  सके |
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 ५०
 (7)  राज्य  में  एक  उवेरक  कारखाना  लगाने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  जिस  में  कच्चे  माल

 के  रूप  में  बुआ  के  राक  फास्फेट  का  उपयोग  किया  जा  सके

 राक  फास्फेट  की  आवश्यक
 परिष्करण

 के  बाजार  में  तत्काल  मांग  होगी  किन्तु इन

 भंडारों  को  खुदाई  की  योजना  भंडारों  की  पुष्टि  हेतु  किये  जा  रहे  वर्तमान  अन्वेषणों  के  पुरा  हो  जाने  तथा

 परिष्करण  विशेषताओ्रों  का  पता  लगाने  आवश्यक  परीक्षणों  के  बाद  ही  बनाई  जा  सकती  है  ।

 सरकारो  योजनाकारों  के  श्रन्तगंत  सैनिकों  के  लिये  सुविधायें

 *  548.  श्री  धन शाह  प्रधान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 as
 क्या  उनका  ध्यान  16  1974  के  स्थानीय  हिन्दी  दैनिक  म  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  ग्रोवर  दिलाया  गया  है  कि  भारतीय  सैनिक  सरकारी  योजनाश्रों  का  पुरा  लाभ  नहीं  उठा

 रहे  ute

 (a)  यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  कि  सैनिक  उक्त

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  उपलब्ध  सुविचारों  का  लाभ  उठायें ?

 रक्षा  मंत्रालय में  उप-मंत्रों  जे  ao
 :  जी  हां श्रीमन  ।  एक  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है  जिसमें  मुजफ्फरनगर  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  एक  सम्मेलन  में  सेन्ट्रल  कमांड  के  जी०  to

 इन०  सी०  ने  कहा  बताया  गया  है  कि  ways  सरकार  की  योजनाओं  का  पुरा  लाभ  नहीं  उठा

 रहे  हैं  शायद  क्योंकि  इन  योजनाओं  के  बारे  में  उन्हं  पूरी  सुचना  नहीं  मिलती  |

 (a)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिय  कि  भूतपूर्व  सैनिक  सरकारी  योजनाओं  के  अधीन  उपलब्ध

 afar  का  ara  उठायें  निम्नलिखित  कदम  उठाएं  गये  Q

 (1)  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुन्ननुकूलन  के  लिये  प्रशिक्षण  योजनायें  चलाई  जा  रहीं  हैं  ताकि  वे  विभिन्न

 सरकारी  aaa  के  अधीनਂ  रोजगार  के  योग्य

 (2)  अब  से  पहले  ग्रोवर  अधिक  wage  सैनिकों  को  सरकार की  विभिन्न  रोजगार  योजनाकारों  के

 लाभ  अधिक  संस्था
 में  भूतपूर्व  सैनिकों को  दिलाने में  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  सभी  राज्यों

 में  नाविक  कौर  वायुसैनिक  बोर्डों  को  सशक्त  बनाने  के  लिये  प्रयत्न  किय  जा  रहे  हैं  ।

 (3)  सैनिकों  को  सेवा  aaa  होने  से  सरकार  की  इत  योजनाकारों  से  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए

 आवश्यक  सलाह  दी  जाती  है  ।

 कामिक  att  में  क्षेत्रीय  कामना  रियों  में  प्रत्येक  राज्य  का  प्रतिनिधित्व

 5.19.  Mt  व्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रमिक  ब्यूरो  के  इकोनामिक  इन्वेस्टिगेशन  de  तथा  ग्रेड  11  के  क्षेत्रीय  कर्मचारियों

 को  आंकड़/एकत्र  करदू/जांच  पड़ताल  करने  के  लियें  देश  के  औद्योगिक  ake  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विस्तृत
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 यदि  तो  क्या  ada  क्षेत्रीय  कर्मचारियों  में

 असम  तथा  जम्मू  एवं  काश्मीर  का  प्रतिनिधित्व  या  तो  शुन्य  है  अथवा  तुलनात्मक  रूप  से  बहुत  ही  कम

 कार्यचालन  दक्षता  के  हित  में  असन्तुलन  हटाते  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गय  अथवा

 किये  जाने  हैं  झर  उनका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 wa  मंत्री  रघुनाथ  आंकड़ों  के  एकत्लीकरण/छानबीन के  अन्वेषकों  को

 औद्योगिक  क्षेत्रों  का  ate  कभी-कभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  दौरा  करना  पड़ता  आमतौर  पर

 दौरे  अल्प  अवधि  के  लिये  होते  परन्तु  यदि  आवश्यक  हो  तो  कभी-कभी  ये  दौरे  लम्बी  अवधि  के  लिए

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  कौर  किसी  भी  राज्य  के  लिए  कोई  भी

 आरक्षण नहीं  है  ।

 (7)  अन्वेषकों  के  दो  तिहाई  पद  अखिल  भारतीय  आधार  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 के  जरिये  भरे  जाते  हैं  ।  शेष  एक  तिहाई  पदों  को  पदोन्नति  द्वारा भरा  जाता  नियमों के  अनुसार

 अन्वेषकों  के  संबंध  feat  स्थान  केन्द्रीय  रोजगार  कार्यालय  को  अधिसूचित  किये  जाते  हैं  ।

 जिन  से  विशेष  रूप  से  यह  अनुरोध  पहले  ही  कर  लिया  जाता  है  कि  जिन  राज्यों  को  qt  प्रतिनिधित्व
 > ard  नहीं  ्  वें  उन  राज्यों  के  उम्मीदवारों  के  नाम  भेजें  ।

 ह gata  खात  व्यापार  fara  का  भारत  का  क

 *550-  श्री  वाई०  ईश्वर  शेट्टी  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  अमरीका  का  एक  बिशेष  खान  व्यापार  मिशन  दिसम्बर  में  भारत  का  दौरा  करेगा  ;

 ग्रोवर

 > यदि  तो  उसका  प्रयोजन  कौर  उदय  क्या  ए

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द जीत  :  हां  ।

 झप  दौरे  का  seem  भारतीय  बाजार  में  अमेरिकी  निर्माण  तथा  faz  हटाने  वाले

 उपकरणों  की  बिक्री  की  संभावनायें  का  पता  लगाना  था  ।

 Special  Grants  to  Bihar  for  Medicines

 *551.  Shri  Bibauti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  medicines  are  not  available  in  district  headquarter  and  divisional/block
 headquarter  level  hospitals  in  Bihar  State;  and

 (9)  if  so,  whether  Government  propose  to  give  any  special  grant  to  Bihar  for
 medicines?

 The  Minister  of  Health  &  Family  Planning  (Dr.  naran  singh):  (a)  No  such  report
 has  been  received  by  the  Central

 Government.

 (b)  The  grant  will  follow  the  general  pattern  laid  down  for  other  sta  tes.
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 स्वर्ण

 लद्दाख  को  ग्रामीण  जनता  के  लिये  स्वास्थ्य  सेवा

 *552.  att  त किशोर  बाकुली  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  ही  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  लाख  की  ग्रामीण  जनता  को  इस  समग्र  पर्याप्त  स्वास्थ्य  सेवाय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;

 क्या  लद्दाख  में  बेहतर  स्वास्थ्य  सेवाशर्तों  तथा  चिकित्सा-सुविधाश्ों  को  सुनिश्चित  करने के  लिए
 >  शर कोई  उपाय  गये  ष  ,

 यदि  हां  उनका  स्वरूप क्या
 >?
 ्

 स्वास्थ्य  ं  परिवार  नियोजन  मंत्रो  कण  जम्म  अर  काश्मीर

 सरकार  से  श्रान्त  हई  सुचना  के  ग्रतसार  लद्दाख  के  ग्रामीण  लोगों  के  निम्नलिखित  स्वास्थ्य

 सेवाएं  उपलब्ध  >
 @  ci

 (1)  अस्पताल  3

 (  9 =  )  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  3

 प्
 (3) उप  केन्द्र  =

 )  प्रसूति  तथा  शिशु  स्वास्थ्य  केन्द्र  2

 (5)  परिवार  नियोजन  केन्द्र  2

 (6)  एलोपैथिक  श्रौषधालय  16

 प्
 (  चिकित्सा एकक  2

 30 (8)  मची  केन

 (9)  चिकित्सा  सहायता  केन्द्र  40

 ह  | a (1  0)  रतिलोल  केन्द्र

 (11)  मोबाइल वैक्सीनेशन  स्कवाड  1

 a 2 (12) जन  स्वास्थ्य  सफाई  दल

 wera  में  स्वास्थ्य  संबंधी  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  बरतने  का

 विचार है

 maar  केन्द्रों  कौ  खोलना  |

 मौजूदा  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  सुधार  करना  ।

 क्षय  रोगियों  के  इलाज  के  लिए  एक्सरे  उपकरणों  की  खरीद  क
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 दो  एलोपैथिक  औषधालयों  का  दर्जा  बढ़ा  कर  उन्हें  पूर्ण  विकसित  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 बनाना  |

 (=)  एक  सहायक  मैडिकल  प्रशिक्षण  स्कूल  खोलना  ।

 लेह  ate  कामिल  स्थित  झ्र स्प तालों  में  पच्चीस  पच्चीस  पलंगों  वाले  शिशु  चिकित्सा

 वार्डों  का  खोलना  |

 लेह  श्र
 पैर  कारगिल wv  में  अस्पताल  के  भवनों  का  निर्माण  करना  |

 पणिकर  में  स्टाफ  क्वार्टरों  के  साथ-सांप  औषधालय  के  भवन  का  निर्माण  करना  ।

 स्थित  अस्पतालों  में  स्टाफ  क्वार्टरों  का  निर्माण  करना  ।

 Coverage  of  workers  under  E.S.I.S.  in  Gujarat

 *553.  Shri  P.G.  Mavalankar:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  workers  covered  by  the  E.S.I.  Scheme  in  Gujarat;

 (b)  whether  complaints  have  been  received  from  theworkers  about  the  non-avail-

 ability  of  medicines,  drugs  and  injections  resulting  into  no  benefit  from  the  said  scheme;
 and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  are  taking  to  remedy  the  situation?

 The  Minister  of  Labour  (Shri  Raghunatha  Reddy):  The  Employees’  State  Insurance

 Corporation  have  furnished  the  following  information:—

 (a)  3,96,300.

 (b)  Acomplaint  was  received  from  Textile  Labour  Association,  Bhadra  in  August
 1974  regarding  non-availability  of  some  drugs  in  ESI  dispensaries.

 (c)  The  provision  of  medical  care  under  the  Employees’  State  Insurance  Act,  1948
 being  the  responsibility  of  State  Governments,  the  complaint  was  referred  to  the  State
 Government  of  Gujarat  for  remedial  measures.  The  State  Government  have  intimated
 that  all  efforts  are  made  tos  tock  common  medicines  and  where  a  particular  crug  is  not
 available,  the  beneficiary  is  allowed  to  purchase  it  locally  and  the  cost  is  re-imbursed  to
 him.

 दिल्ली  सड़क  दुर्घटनायें

 में  साक 554:  श्रीमती  स्थान ह  ह  गलत  नौवहन  at  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की
 करेंगे  कि

 क्या  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  ate  सड़क  दुर्घटनायें  हुई  हैं  ;

 ~  ~
 यदि  ता  ये  दुर्घटनायें  किस  प्रकार की  थों  ;

 जन-धन  को  कुल  कितनी  हानि  हुई  ;  ak
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 (4)  ऐसी  को
 न

 होने  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा

 करने
 का

 प्रस्ताव है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  कमलापति
 :

 दिल्‍ली  में  1-65-74  से

 30-11-74  तक  1863  सड़क  दुर्घटनाएं  हुई

 में  दिखाई  गई  दुर्घटनाओं  में  से  326  विना  चोट  1310  चोट  वाली  तथा

 227  ऐसी  दुर्घटनाएं  हुई  जिनमें  मृत्यु  हुई  ।

 इन  दुर्घटनाओं  में  244  व्यक्ति  मरे  ।  सड़क  दुर्घटनाओं के  कारण  संपत्ति  की  होने  वाली

 क्षति  के  बारे  में  दिल्‍ली  पुलिस  कोई  लेखा  जोखा  नहीं  रखती  |

 दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  fet  जा  रहे  हैं  :

 (1)  यातायात  के  अधिक  सुप्रवाह  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सड़कों  कौर  सड़क  चौराहों
 >

 पर  धीरे  धीरे  सुधार  fet  जा  रहे  ष  |  31-12-73  तक  दिल्‍ली  में  104  चौराहों

 की  व्यवस्था की  गई  है  ate  147.  स्थानों  पर  जलती  बुझती  बतियां  लगा  दी  गई  हैं  ।

 सड़क  प्रयोक्ताश्रों  की  सुरक्षा  के  लिए  शर  ऐसी  बतियों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रयत्न

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 (11)  विशेष  तौर  पर  जिन  सड़कों  पर  अधिक  दुर्घटनाएं  होती  वहां  यातायात  पुलिस  द्वारा

 नियमित  रूप  से  अधिक  गति  की  जांच  की  जाती  है  ate  निर्धारित  सामानों  से  अधिक

 गति से  गाड़ी  चलाने  वालों  चालकों  के  विरूद्ध  कार्रवाई  की  जाती  है  ।  सिग्नलों  का

 गलत  तरफ  से  amt  उचित  सिग्नल  दिये  बिना  मुड़ने  शादी  जैसे

 गलत  चालन  के  wer  मामलों  की  भी  खोज  की  जाती  है  तौर  दोषियों  के  विरुद्ध

 >
 कानूनी  कार्रवाई  की  रही

 (111)  सड़क  प्रयोक्ताओं  के  विभिन्न  वर्गों  की  सड़क  सुरक्षा  हिदायतें  देने  के  लिए  सतत  प्रयत्न

 किये  जा  रहे  हैं  ।  इसे  दृष्टि  में  रखते  हुए  सड़क  सुरक्षा  भाषणों  we  प्रदर्शनों

 द्वारा  स्कूली  बच्चों  को  दी  जाती  है  ।  बहुत  से  स्कूलों  में  सड़क  सुरक्षा  कोर  संगठित

 की  गई  जहां  कैडेटों  को  प्रारंभिक  यातायात  नियंत्रण  ate  सड़क  सुरक्षा  निगमों  के

 पालन  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  सुरक्षा  चेतना  उत्पत्ति  करने  के

 यातायात  अधिकारी  व्यापारी  गाड़ियों  के  चालकों  wie  अरन्य

 सड़क  प्रयोक्ताओं  को  भाषण  देते  हैं  ।  सड़क  सुरक्षा  हिदायतें  देने  के  लिए  सामूहिक

 माध्यमों  का  भी  विस्तृत  रूप  से  उपयोग  किया  जाता  g
 =  ।

 पोर्ट  sat  में  चिकित्सा  सुविधाएं

 5131.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  पोर्ट  ब्लेग्नर  में  डाक्टरों  की  ऑआ्ापातकालीन स्थिति  वाले

 सभी  रोगियों को  केवल  अस्पताल में  लाये  जाने  पर  देखने के  स्थान  पर  वहां  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकारी

 कर्मचारियों  के  निवास  में  स्थान  पर  जा  कर  म्रापातकालीन  मामलों  में  रोगियों  को  देखने  की  ग्र नुम ति

 देने का
 >
 @

 १
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 ———  कन

 e स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  ry  ए०के०एम०  e

 मामलों  में  जहां  रोगियों  को  उनके  घरों  पर  ही  तत्काल  इलाज की  जरूरत  रहती  हो  वहां  ऐसी  स्थिति

 में  डाक्टरों  से  भ्रनुरोध  किया  जाता  है  कि  बे  रोगी  को  उसके  घर  पर  ही  देख  लें  ।  जिन  गम्भीर

 रोगियों  के  बारे  में  सुचना  मिल  जाती  है  उन्हें  अस्पताल  की  गाड़ी  से  अस्पताल  लाया  जाता  है  ।

 यहां  पर  इलाज  की  सभी  सुविधाएं  मौजूद  रहती  हैं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  काम  करने  के  लिए  डाक्टरों  को  विशेष  प्रोत्साहन/सहायता

 5132.-  श्री  भारत दीपक  क के  fag  क्या  स्वास्थ्य  att  प  सवार ्  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  डाक्टरों  को  कुछ  विशेष  प्रोत्साहन/सहायता  देने  की  कोई  योजना  सरकार  के

 विचाराधीन  है  जिन्हें  उनका  अध्ययन  पुरा  हो  जाने  के  बाद  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नियुक्त  fear  जाता

 है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 >  श यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या  ्

 wm स्वास्थ्य  site  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  उप-मंत्रो  (aut  एकेएम  :

 से  गांवों  में  स्थित  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  काम  करने  के  लिए  डाक्टरों  को  श्रावित  करने

 के  हेतु  निम्नलिखित कदम  उठाये  रहे  हैं
 ——

 (1)  wat  और  शहरों  में  काम  करने  वाले  डाक्टरों  का  एक  ही  काडर  बनाना  |

 (2)  देहात  परिवहन  निःशुल्क  सजे  सजाये  साफ  बिजली  शादी

 जैसी  सुविधाओं  की  एक  मुश्त  व्यवस्था  |

 (3)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  भौतिक  सुविचारों  में  सुधार  खासकर  भवनों  att  रिहायशी

 | मकानों  के  बारे  में

 (4)  fay  वेतन  वृद्धि  देना  राज्य

 (5)  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  दवाइयों  की  व्यवस्था  करना  |

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  कथित  चोरी  को  घटनाएं

 5133.-  श्री  शिव  नाथ  प  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  केन्द्रीय  भंडार  से  चोरी  के  कितने  मामलों  की  रिपोर्ट  मिली

 झ्र  =
 g

 क्या  wa  तक  स्टोर  के  सामान  की  जांच  पड़ताल  किसी  बाहरी  एजेंसी  द्वारा  को  गई  है

 at  यदि  तो  सामान  की  कमी  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या
 सै
 ए  |
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 ा

 > ए क्या  साभार  में  काफी  घोटाला

 छिपाने  के  लिए  इसकी  रिपोर्ट  चोरी  का  amar  बना  कर  की  है  ar
 न

 ?
 यदि  at  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  A  उप-मंत्री  सुखदेव  :  अभी  तक  केन्द्रीय  भंडारों

 में  चोरी  के  5  मामलों  की  रिपोर्ट  पुलिस  को  मिली  है  ।  ये  मामले  तांबे  तथा  पीतल  की  फिटिंगों

 आटोमोबाइल  पुर्जों  तथा  बिजली  के  फुटकर  सामान  की  चोरी  से  संबंधित  |  इन  चोरियों  से

 > ः संबंधित  वस्तुझ्नों  का  मूल्य  लगभग  64,000  रुपए  ।  इन  वस्तुप्नों  का  बीमा  था  तथा  कम्पनी

 | art  दिया  के  दावे  किए  जा  चूकें

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  भंडारों  के  स्टाक  की  जांच  नियमित  शिखाधार  पर  की  जाती

 + e  ।  इन  भंडारों  का  लेखा  परीक्षण  कम्पनी  के  लेखा  परीक्षकों  तथा  सरकारी  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  भी

 {a)
 किया  जाता  है  ।  ऊपर  भाग  AU?  के  उत्तर में  बताई  गई  हानि  का  पता  स्वयं  स्टोर  के  कर्मचारियों

 द्वारा  लगाया  गया  था  ||

 ऐसा  मानने  का  कोई  म्राधार  नहीं  है  कि  स्टोर  में  किसी  प्रकार  का  गोलमाल है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 राउरकेला  इस्पात  ada  के  लोक  सम्यक  विभाग  में  उड़िया  श्रधिकारो

 5134.  श्री  श्याम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  के  लोक  सम्पर्क  के  लोक  विभाग  में  कोई  उड़िया  प्राधिकारी

 या  उडिया  भाषा  जानने  वाले  अधिकारी

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  प्रेस  तथा  जनता  से  बेहतर  सम्पर्क  बनाये  रखने  के  उद्देश्य  से  लोक  सम्पर्क  विभाग

 में  वरिष्ठ  पद  पर  अधिकारियों  की  नियुक्ति  करने  का  कोई  बिचार  है
 ?

 इस्पात  att  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  से  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  हैं  प्रौढ़  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 क्वि लोन  जिले  में  पिगमेंटਂ

 5135.  श्री  सी०  जनार्दन :  क्या  इत्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  राज्य  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र में  क्वि लोन जिले  में  ‘feefaqa  पिगिमेंटਂ  परियोजना

 स्थापित  करने  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया है

 यदि  उसका  ब्यौरा  क्या
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 (7)  क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  A  का  अनुरोध  किया

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  तथा  प्रति  वर्ष

 48,000  टन  टिटेनियम  डाइग्राक्साइड  पिगमेंट  का  निर्माण  करने  के  लिए  मैसर्स  केरल  मिनरल्स  एण्ड

 मेटल्स  लिमिटेड  क्वि लोन  जो  राज्य  सरकार  का  प्रतिष्ठान  को  एक  area  पत्न  जारी  किया  गया  है  ।

 टिटेनियम  डाइआक्साइड
 '

 का  निर्माण  क्लोराइड  प्रक्रिया  द्वारा  किया  जायेगा  ।  परियोजना  का

 प्रस्तावित  निवेश  3250  लाख  wa  का  है  ।  इससे  लगभग  1746  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  |

 पश्चिमी  इंगलैण्ड  आदि  से  विदेशी  सहयोग  तथा  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयास  किया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  सेनिक  सकल

 5136.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिमाचल

 श्रदेश  में  एक  सैनिक  स्कूल  खोलने  की  दिशा  में  अरब  तक  कितनी
 प्रगति

 हुई  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  स्वर्ण  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  सैनिक  सकल  की  स्थापना  के  एक  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही  है  ।  भारत  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  का  स्वागत  किया  है  ।  ऐसा  सुचित  किया  गया

 है  कि  राज्य  सरकार  भूमि  का  चयन  करने  तथा  प्रिय  ब्यौरों  पर  विचार  करने  में  व्यस्त  हैँ  ।  राज्य

 कार  का  सम्यक  प्रस्ताव  wat  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 राष्ट्रीय  क्षयरोग  बंगलौर  द्वारा  अ्रराजपत्रित  कर्मचारी  एसोसियेशन  को  सुविधाएं

 5137.  श्री ए०  के०  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मान्यताप्राप्त  एसोसिएशनों  को  अन्यत्र  जो  सुविधायें  दी  जाती  वे  सुविधायें

 पत्नी  कर्मचारी  एसोसियेशन  राष्ट्रीय  क्षयरोग  बंगलौर  को  उपलब्ध  नहीं  की  जाती  ax

 अज
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  a  id

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Ho  एस०

 जी  ऐसी  सभी  सुविधाओं  का  विस्तार  किया  जा  रहा  ||

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 ॥

 गुजरात  में  श्रमिक  संकट  के  कारण  कारखानों  को  बन्द  करना

 51  38.  श्री  डी०  पी०  जदेजा  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  राज्य  में  श्रमिक  संकट  के  कारण  वर्ष  1973-74  में  कितने  कारखाने  बन्द  हो
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 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है

 क्या  मामले  न्यायाधिकरण  को  सौंपे  Ta  थे  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिए  गए  कौर

 (=)  न्यायाधिकरण  के  पास  wat  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  से  गुजरात  सरकार  द्वारा

 उपलब्ध  कराई  गई  सूचनानुसार  ग्रथित  पटसन  बुनेर  बदलावों  श्र  अपन  आगरा

 जिला  विचार  1973-74  के  दौरान  श्रमिक  संकट  के  कारण  बन्द  हुए  बताये  गये

 |  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  मामला  न्यायाधिकरण  को  निर्दिष्ट  नहीं  fear  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  | wie

 Indian  Families  Proceeded  Abroad  during  1971-72  and  1972-73

 139,  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  thenumber  of  Indian  families  which  proceeded  abroad  during  1971-72:  and
 1972-73,  year-wise;  and

 (b)  the  period  generally  allowed  by  Government  to  Indians  for  stay  abroad?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das):  (a)  Inter-
 national  passports  are  issued  to  individuals  and  not  to  families.  No  record  of  issue

 of
 passports  on  the  basis  of  fanilies  is  thus  maintained;

 (b)  The  passports  are  issued  for  an  initial  period  of 5  years
 and  can  be  renewed  for

 another  5  years.  The  period  of  stay  of  the  passport  holders in  foreign  countries  depends
 upon  visas  granted  by  foreign  Governments  and  the  Government  of  India  have  no  say  in
 the  matter.

 भारतीय  चिकित्सक  प्रणालियों  को  लोकप्रिय  बनाना

 5140.  श्री  भोला  मांझी  :  क्या  स्वास्थ्य  आर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  प्रणालियां  देश  में  तथा  विदेशों  में  लोकप्रिय हो  गई  ate

 यदि  तो  सरकार  ते  इनका  झर  विकास  करने  तथा  इनको  लोकप्रिय  बनाने के  लिए

 कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Fo  एम ०  ate

 देश  में  आजादी  के  बाद  स्वदेशी
 चिकित्सा  पद्धति के  विकास  में

 काफी
 तेजी  ars  है

 ।
 भारत

 सरकार  ने  पहले  ही  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें  इस  बात  का  फैसला  करें

 कि  देश  के  लिए  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  ऐसी  तैयार  की  जाएं  जिसमें  ovata  चिकित्सा  कौर

 यनानी  तथा  होम्योपैथी  सभी  का  योगदान  हो  ।  भारत  सरकार  ने  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों

 से  चिकित्सा  कार्य  करने  तथा  उनकी  पढ़ाई  के  एक  समान  स्तर  बनाये  रखने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा
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 को  केन्द्रीय  परिषद्‌  तथा  सिद्धु  यूनानी  और  arearteat  चिकित्सा  पद्धतियों  तथा  योग  के  मौलिक

 एवं  व्यावहारिक  विभिन्न  cent  में  वैज्ञानिक  अनुसंधान  प्रारम्भ  इस  कार्य  में  मार्ग  दर्शन

 उसका  विकास  करने  तथा  इन  सब  कार्यों  में  तालमेल  बिठाने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  एवं  होम्योपैथी

 अनुसंधान  को  केन्द्रीय  परिषद्‌  का  गठन  किया  है  ।  wade  के  दो  पूर्ण  विकसित  स्नातकोत्तर  संस्थानों

 के  स्वदेशी  चिकित्सा  पद्धति  में  स्नातकोत्तर  प्रशिक्षण  शर  भ्रनुसंधान  को  सुविधाएं  देने  के  लिए

 जिन  17  विभागों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया  है  ऐसे  विभागों  श्र  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 स्नातक  qa  कालेजों  को  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  भवन  निर्माण  वनौषधि  उद्यान  और  उपकरणों

 आदि  को  खरीद  के  लिए  भी  भारत  सरकार  सहायता  दे  रही  है  ।

 Reactivation  of  old  Copper  Mines  of  Jhalawar  (Rajasthan)

 5141.  Shri  0  19087  Lal  Berwa:  Willthe  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Jhalawar  (Rajasthan)  is  known  for  its  copper  mines  from  the  ancient

 times:

 b)  whether  pits  and  other  signs  showing  mining  of  copper  in  the  olden  times  are
 ‘still  present  there;  and

 (c)  the  efforts  being  made  to  reactivate  these  copper  mines  so  that  this  economically
 and  industrially  backward  district  of  Rajasthan,  which  was  known  for  many  minerals  in
 the  olden  times,  may  develop?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (a)
 Ancient  copper  mines  have  not  been  reported  from  Jhalawar.  Pits,  trenches  and  shallow

 shafts,  which  are  present  in  the  area  are  perhaps  the  result  of  prospecting  carried  out

 by  some  private  company  during  1930,  as  reported  by  local  people.

 (b)  From  surface  examination,  it  appears  that  pits  and  trenches  have  been  put  down
 in  the  area  in  olden  times  for  prospecting  for  copper,  but  no  evidences  of  ancient  mining
 are  found.

 (c)  The  area  was  investigated  by  Geological  Survey  of  India  in  1953  and  it  was  con-

 cluded  that  the  occurrence  was  not  economically  important.  In  recent  years  (1971-72)
 the  area  was  again  examined  by  the  Geological  Survey  of  India.  Geophysicac  investigation
 has  been  recommended  in  the  area  and  is  proposed  to  be  carried  out  before  any  drillin:
 can  be  taken.

 विलिंग्डन  अस्पताल  में  अंतरंग  रोगियों  के  लिए  शेय्याएं

 5142.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने
 की

 रे
 न

 कि

 विलिंग्डन  दिल्‍ली  में  30  1974  को  अंतरंग  रोगियों  के  लिए  ga  कितनी

 शेय्याएं  आर

 क्या  सरकार  का  fra  चालू  वर्ष  के  दौरान  wat  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  है

 झर  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  तौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  ए०  के०  एम०  :  (*)

 730  |

 जी
 नहीं

 ।
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 गुजरात  को  कपड़ा  मिलों  में  तीसरी  पारी  को  समाप्ति

 5143.  श्री  सरज  पांडे  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  गुजरात  में  कपड़ा  मिलों  में  तीसरी  पारी
 की

 समाप्ति  शौर  उत्पादन  में  कटौती  के

 कारण  25,000  मिल  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  गये  a थ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ax

 इन  श्रमिकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  ant):  से  श्रम  मंत्रालय  को  कुछ

 समय  पहले  टेक्सटाइल  लेकर  शभ्रहमदाबाद  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  आरोप  लगाया

 गया  था  कि  अहमदाबाद  में  कई  कपड़ा  मिलों  ने  aif  रूप  से  प्रगति  तीसरी  पारी  बन्द  कर  दी  शौर

 उत्पादन  घटा  जिस  से  कई  कपड़ा  मिल  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए  ।  उपलब्ध  कपड़े

 की  उच्च  कीमतों  के  होने  के  कारण  खरीददारों  के  प्रतिरोध  का  कुछ  प्रमाण  है  जिसके  फलस्वरूप  चल

 रही  घरेलू  मांग  में  कमी  हो  गई  है  ।  बताया  गया  है  कि  कुछ  कपड़ा  मिलों  ने  इस  स्थिति  की  प्रतिक्रिया

 के  फलस्वरूप  झ्र पनी  तीसरी  पारियां  बन्द  कर  दी  हैं  जिससे  श्रमिकों  को  कठिनाई  हुई  है  ।  पता  चला

 हैं  कि  कई  कई  मिलों  ने  watt  मिल-बाह्म  कीमतें  पहले  ही  कम  कर  दी  है  ।

 सरकार  उत्पादन  कौर  कीमतों  को  स्थिरता  प्रदान  करने  ate  रोजगार  को  बनाएं  रखने  के  लिए

 हर  संभव  उपाय  करेगी  ।

 फ़रो-मैंगनीज का  उत्पादन

 5144-  श्री  पी०  बेंकटासुब्बया  :  इस्पात wie  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फेरो-मैंगनीज  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  कम्पनी वार

 चार्षिक  उत्पादन  कितना

 फेरो-मैंगनीज  का  निर्यात  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उनका  वार्षिक  निर्यात

 कितना

 क्या  सरकार  का  विचार  फेरो-मैंगनीज  की  निर्यात
 संबंधी

 नीति
 में  कुछ

 परिवर्तन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  रूपरेखा  कया  कौर

 क्या  फेरो-मेंगनीज  का  निर्यात  करने  वाली  कम्पनियों  ने  फेरो-मैंगनीज  के  निर्यात  में  कुछ

 अनियमिततायें  की  हैं  यदि  तो
 तत्संबंधी  तथ्य  कया

 हैं  तथा  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कया  कायंवाही

 की  गई  है
 ?
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 Written  Answers  Agrahayana  28,  1896  (Saka)

 इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्रालय  में  sa-dal  सुखदेव  :
 फेरो-मैंगनीज  का  उत्पादन

 करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  तथा  उनका  1973-74  शौर  1974-75

 1974  तक )  का  उत्पादन  निम्नलिखित  है
 क

 इकाई  का  नाम  1973-74  1974-75

 फेरो  rarer  कारपोरेशन  आंध्र  34,315  16,561

 प्रदेश  (  1974)

 मैसुर  आयरन  एण्ड  स्टील  भद्रवती  2,139  1,420

 कर्नाटक )  (  1974)

 दि  दंदेली  फेरो  अलायज़  दंदेली  8,947  3,312

 स्थान  कर्नाटक  1974)

 यूनिवर्सल  फेरो  एण्ड  अलायड  स्थान  36,981  18,062

 कहना  स्थान  1974)

 खंडेलवाल  फेरो  अलावा  स्थान  कहना  34,753  20,222

 )  1974)

 टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कं०  स्थान  17,573  18,730

 जोडा  )  1974)

 जयपुर  शुगर  Ho  1,081  5,319

 )  अप्रैल-अक्तूबर  1974

 ee  न  ae te ree eee

 योग  135,789  83,626

 फेरो  मैंगनीज  का  नियति  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।

 फेरो  मेंगनीज  की  निर्यात  नीति  में  इस  समय  कोई  परिवर्तन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 ना
 or

 (a)  स्थिति  के  रे  में  पता  जा  रहा  है  कौर  अपेक्षित  जानकारी  सभा-पटल  पर  रख

 aT  जाएगी |

 केरल  द्वारा  बाढ़  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुई  सड़कों  को  मरम्मत  के  लिए  वित्तीय  सहायता का

 श्रनरोध =

 5145.
 थो

 व्यालार
 रवि  :  नौवहन कौर  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  हाल  की  बाढ़  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुई  सड़कों की  मरम्मत  के
 लिये

 केन्द्रीय  सरकार  से  तुरन्त  ही  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  जै  तथा  इस  अनुरोध  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या

 किया है  ?
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 19  1974  लिखित  उत्तर

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  एच ०  एम०  :
 ste

 छटे  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों के  आधार  पर
 लि
 वर्तमान  नीति  के  अन च्झ गसार  राज्य  सड़कों  को  बानो  द्वारा

 हुई  क्षति  की  मरम्मत  के  लिये  राज्यों  को  गैर  योजना  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  कोई  गुंजाइश

 नहीं

 जहां  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  का  प्रश्न  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  हाल  ही  की

 बाढ़ों  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुए  दो  राष्ट्रीय  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  श्र  17

 मरम्मत के  लिये  19.57  लाख  रुपये  का  अनुमान  भेजा  इस  अनमान  की  च  के  आधार पर

 इस  रकम  की  स्वीकार्यता  के  अन  सार  समस्त  देश  के  लिये  ऐसे  कार्यों  के  लिये  उपलब्ध  धन  को  दृष्टि

 में  रखते  हुए  केरल  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  आवश्यक  धन  के  शीघ्र  ही  दिये  जाने  की  संभावना  है
 ।

 असास  शग  र  मिल्स  लिमिटेड

 5146  t  पुरुषोतम  काकोडकर  :  ओप्रा  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  29  1974  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  3966  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्रित  कर  ली  गई  कौर

 यदि  नहीं,तो  इस  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  आसाम  शुगर  मिल्स

 आसाम  को  दिये  गये  इस्पात  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  प्रो  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  ate  जानकारी  प्राप्त

 हो  गई  है  और  इस  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा

 नई  दिल्‍ली  में  अस्पताल  पौली  क्लिनिक  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा

 चिकित्सालयों की  स्थापना

 5147.  श्री  अर्जन  सेठी  :  क्या  स्वास्थ्य  शरीर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  जनकपुरी  नई  दिल्‍ली  में  जहां  पर  एक  लाख  से  भी  अधिक  लोग  रहते  कोई

 चिकित्सालय  या  क्लिनिक  नहीं  है

 क्या  इस  नगरी  में  रहने  वाले  सैकड़ों  सरकारी  कमंचारी  इस  समूचे  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के  लिये  काफी  जोर  डालते  रहे  हैं  तथा  उक्त  सुविधा

 अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  है

 यदि  at,  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  वहां  एक  अस्पताल  अथवा  पोली-क्लिनिक  या  चेन/कैन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  सेवा  चिकित्सालय  स्थापित  करने  का  है  ताकि  वहां  के  निवासियों  की  जरुरी  आवश्यकतायें  को

 पुरा  किया  जा  सके
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप उप-मंत्री  Yo  क्‌०  एम ०  इस  :  )  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  योजना का  एक  ग्रौषघालय  1-12-70  से  नंगल  राय  में  चल  रहा  है  लि  क  कफी
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 Written  Answers  December  19,  1974

 धन  ना

 सी०  5  सी०  6  बी  mite  डी  ब्लाकों  को  इस  ग्रौषघालय  से  संबंध  कर  दिया  गया  है

 at  वे  वहां  की  सेवाओं  का  लाभ  उठा  रहे
 हैं  द ||  जनकपुरी के  ए  तथा |  कि है  बी  ब्लाकों  झ्र ौर  सी  ब्लाक  के

 कुछ  सब-ब्लाकों  को  धन  क  अभाव  के  कारण  अभी  तरक  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तर्गत  नहीं

 लाया गया  है  ।

 से  :  जिन  ब्लाकों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत  नहीं  लाया  गया  है  वहां  का  कल्याण

 संघ  उन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रौषधालय  खोलने  के  लिये  जोर  डाल  रहा  है  ।  इन  क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बारे  में  जो  ब्यौरा  मांगा  गया  है  वह  अभी  तक  उस  संघ

 ने  नदीं  भेजा  है  ।  दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  के  बहुत  से  अन्य  क्षेत्रों  की  तरह  जहां  पर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना

 की  सेवाएं  उपलब्ध  नहों  हैं  जनकपुरी  के  ब्लाकों  को  भो  धन  उपलब्ध  होने  पर  इस  योजना  के  अंतगर्त

 ला  दिया  जायेगा  |

 07. ज दिल्‍ली  स्थित  रोज़गार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  विकलांग  थार

 5148-  डा०  हरि  प्रसाद  wat:  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  1973  शर  वर्ष  1974  के  आरम्भ  में  दिल्‍ली  स्थित  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू

 रजिस्टरों  में  कितने  विकलांग  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज  हैं  ;

 उनमें  &  कितने  व्यक्ति  स्नातक  तथा  कितने  स्नातकोत्तर  हैं  ;
 .

 कितने  व्यक्तियों  को  सरकारी  तथा  अन्य  रोज़गार  दिये  गए  ऋतना  उपरोक्त  अवधि  के

 दौरान  उनमें  कितने  व्यक्तियों  को  अव  तक  उपयुक्त  रोज़गार  मिले  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  बालगोविन्द  बर्मा  )
 :  ate  सुचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 ag  के  आरम्भ  में  चालू  रजिस्ट्रर  में  at  उम्मीदवारों  की

 -_-  —  ee

 1974 1973
 ह

 1.  योग  1085  1347

 236 2.  स्नातक  में  159

 3.  स्नातकोत्तर  में  सम्मिलित )  30  64

 =

 oom  कार्यालयों  द्वारा  1972  के  दौरान  4261  उम्मीदवारों  और  1973  के  दौरान

 3835  उम्मीदवारों  सम्प्रेषण  गया  ।  रोज़गार में  गये  उम्मीदवारों की  संख्या

 निम्नानुसार है

 ह  की  के  अ  कद
 कलेंडर  वर्ष

 अन्य  याग

 1972  163  165

 1973  172  175

 27  28 1974
 तक
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 लिखित  उत्तर 23  1896

 के  क्षेत्राधिकार खाद्य  अपनी  ्य  इयर ०  नादान  से  फल  उत्पाद  mite  को  छूट  देना

 5149.  श्री  नवल  किशोर  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  से  फल  उत्पाद  आदेश  लाइसेंस

 धारियों
 को

 छूट  देने  के  प्रश्न  पर  मंत्रालय  विचार  कर  रहा

 क्या  फल  उत्पाद  आदेश  लाइसेंसधारियों  के  विरुद्ध  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम  के

 अधीन  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  फल  उत्पाद  आदेश  अधिकारियों  के  साथ  कोई  अन्तर  मंत्रालयी  सहमति

 हुई  है  ;

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  एकेडमी  :  जी  नहीं  |

 झोर  इस  विषय
 पर

 खाद्य  मानक  को  केन्द्रीय  समिति  ने  जिसमें  खाद्य  विभाग  भी

 शामिन  विचार  किया  था  ।  इस  समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  फलोत्पाद  आदेश  के  अन्तरगत  आने  वाले

 व्यापारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिये  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  से  संबंधित  अधिकारियों

 पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं

 पेन्नार  नदो  पर  सड़ क  पुल

 5150.  श्री  पो०
 एंथनी

 क्या
 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 राष्ट्रीय  राज  पथ  संख्या  7  पर  अनन्तपुर  जिले  के  पामिड  के  निकट  पेन्नार  नदी  पर  सड़क

 पुल  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ;  ak

 क्या  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  7  पर  अनन्तपुर  के  निकट  उप-मार्ग  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया

 त ै?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०एम०  ब्रिटेन  )  :  :  धन  की  उपलब्धता

 पर  काम  की  जून  1976  तक  पुरे  हो  जाने  की  संभावना  है  ।
 a

 a.
 |  | Sq-AnT  पर  कार्य  शुरू  हो  गया  Q

 बड़े  नगरों  में  केमिस्ट  को  दुकानों  का  24  घंटे  खुला  रखना

 5151
 को  पोल  मोदी

 :  क्या
 स्वास्थ्य  ate

 परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय
 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  ने  सुनिश्चित  किया  है  कि  महानगरों  तथा  10

 लाव  से  म्यूजिक  जनसंख्या  वाले  बड़े  नगरों  की  प्रमुख  बस्तियों  में  केमिस्ट
 की  कुछ  दुकानें  जनता  की

 प्रावस्यकताश्रों  को  पुरा  करने  के  लिए  दुकानों  के  खुलने  तथा  बन्द  होने  के  सामान्य  घंटों  के  ग्र लावा  24

 घटे  तथा  इतवार  को  भी  खुली  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया
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 Written  Answers  Agrahayana  28,  1896  (Saka)

 क्या  इस  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई  मार्ग  निर्देशक  सिद्धान्त  दिए  गए  यदि

 ay तो  उसका  ब्यौरा  दक

 क्या  ag  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि  निर्दिष्ठ  दुकानें  सार्वजनिक  हित  के  लिए  सभी

 feat  का  पर्याप्त  स्टाक  रखें  तौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  yo  के०  एस०  से

 औषधि  mee  के  1970  में  लाग  हो  जाने  के  फलस्वरूप  अधिकांश

 ने  केमिस्टों  कौर  ड्रगिस्ट ों  को  पहले  मिलने  वाली  व्यापार  कमीशन  में  कमी  कर  दी  थी  जिसके  फलस्वरूप

 रात  के  समय  काम  करने  वाले  केमिस्टों  ake  ड्रगिस्ट ों  ने  रात्री  सेवाएं  बन्द  करने  का  निश्चय  कर  f

 बतलाया  जाता  है  ।  ऐसी  रिपोर्टों  के  फलस्वरूप  भारत  के  aloe  नियंत्रक  ने  सभी  राज्यों  के  ala  नियंत्रण

 प्राधिकारियों  को  एक  पत्र  लिखा  था  जिसमें  उन  सभी  केमिस्टों  का  सहयोग  लेने  की  आवश्यकता  पर  बल

 दिया  गया  at  जिनकी  काफी  बिक्री  हो  ate  जिनके  पास  सेवाएं  बनाए  रखने  के  लिए  दवाइयां  देने

 की  काफी  सुविधाएं  हों  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  प्रत्येक  राज्य  के  प्रमुख  शहरों  में  कुछ  खास-खास

 केमिस्टों  से  भ्राग्रहू  किया  जाय  कि  वे  रात  के  समय  दवा  arte  देने  की  सुविधा  जारी  रखें  ।  यदि  सम्भव

 हो  तो  यह  रात्री  सेवा  विभिन्न  फर्मों  ्रलग-प्लग  दिन  पर  बारी-बारी  से  चलाएं  ।  उन्हें  यह  भी  सलाह

 दी  गई  कि
 वे

 इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लें  कि  इन  केमिस्टों  के  पास  श्रापात  काल  में  श्राम  तौर  पर

 जरूरत  पड़ने  वाली  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  काफी  स्टाक  रहे

 इस  विषय  पर  24  शर  25  1974  को  नई दिल्‍ली  में  हुई  र  राज्य
 श्रौषध  नियंत्रकों

 की  पिछली  बठक  में  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  विवार  विमश  के  दौरान  यह  मालूम  हु  कि

 कर्नाटक  अर  पश्चिम  बंगाल  जैसे  कुछ  राज्य  कछ  हद  तक  इन  सेवाझों  को  सफलतापूर्वक

 चला  पाए  है ंहैँ  किन्तु  अरन्य  राज्यों  में  कैमिस्ट  ale  ड्रगिस्ट  रात्री  सेवाएं  चलाने  के  लिए  तैयार  नहीं  हुए  ।

 उन  व्यापारियों  को  जो  कठिनाइयां  हो  रही  थी  उन  पर  इस  सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  यह

 महसूस  किया  गया  कि  wat  सेवा  चलाने  के  लिए  केवल  ऐसे  ही  केमिस्टों  को  नियुक्त  किया  जाए  जिनकी

 नेक-नियों  राज्य  आधा  तनियंत्रग  आधिकारियों  को  सुविदित  हो  ।  श्रीनिवास  सेवाएं  चलाने  के  लिए  भी

 कुछ  प्रोत्साहन  इस  सम्मेलन  में  सुझाए  गये  ।

 पुनर्वास  विभाग  के  गंगानगर  एकक  में  पुनर्वास  alan  के  पद  के  लिए  क्षेत्राधिकार

 5152.  को  पन्नालाल  बारुपाल  क्या  पूर्ति  र  प्रुनर्वात  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डी ०  पी०  एण्ड  1954  की  धारा  9  के  ada  केवल  6

 जिन  में  पुनर्वास  अधिकारी  के  रक  का  अधिकारी  अपने  क्षेत्राधिकार  का
 प्रयोग  क

 कर

 है  सातों  है 1974  के  दत्त  तक  प्रबन्ध  गंगानगर  के  कार्यालय  में  भ्र निर्णीत  पढ़े

 क्या  ऐसे  मामलों  का  निपटान  करने  के  लिए  पुनर्वास  अधिकारी  के  अधिकार  प्रबन्ध  afer

 गंगानगर को  प्रत्यायोजित  किये

 कपा  डी  1  |  पो०  एण्ड  बाज ८« ASO  )  1954  की  धारा  9  के  meta  मामलों

 को
 छोड़कर  गंगानगर  एकक  का  समग्र  कार्य  sare  laid4e, afaara  के  शेताधिकार  के  ID Hl  जाता

 कौर
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 19  1974  लिखित  उत्तर

 नाथ ह  धन्न

 व्तेमात  मितव्ययता  afar  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उस  एकक  के  लिए  sata  अधिकारी

 रैनक  के  उच्चतर  पद  का  सजा  करने  की  क्या  आवश्यकता  ake  औचित्य  है
 ?

 कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  जी०  वेंकटस्वामी )  :  31-10-1974  को

 पित
 व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  1954 के  watt  9  मामले  तथा AUG  गैर-दावेदार  विस्थापित

 व्यक्तियों के y  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  wea  24  मामले  प्रबन्ध  श्रीगंगानगर  के  कार्यालय  में  ग्रनिणित

 ह

 श्रीगंगानगर  में  बन्दोबस्त शौर  हाल  ही  में  प्रबन्ध  अधिकारी के  पद  के  स्थान  पर

 अधिकारी  के  ड  पद
 का  लिए  से

 सुत
 कर  दिया  a .

 दा  ह  श  दिदार  कर  के  दि  मह
 पकाता  बहुत

 से  बकायों  को  वसूली  तथा  राजस्थान
 से  fears  के  मेल-मिलाप  जैसे  अन्य  आवश्यक  कार्य

 करता 2,  इसमें  वत् दो वस्त  अधिकारी  के  पद  एक  अधिकारी  का  होना  श्र  आवश्यक  है 4a  (

 चूंकि  बन्दोबस्त  अधिक  री  का  पद  प्रबन्ध  अधिकारी  के  स्थान  पर  मंजर  किया  गया  है  इसलिए

 वित्तीय  भार  (2,000  रुपये  नगण्य

 युद्ध  में  मारे  गये  सैनिकों  के  आश्रितों  को  पेट्रोल  पम्पों  का  आवंटन

 5153  को  रामावतार  शास्त्री  :  कपा  रक्षा  मंत्री  युद्ध  में  मारे  गये  सैनी कों  आश्रितों को  पेट्रोल

 पम्पों  के  अटन  के  बारे  में  9  1974  के  शझ्रातारांकित  प्रशन  संख्या  9657  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डीलर  के  स्वामित्वधीन  तथा  डीलर  द्वारा  संचालित  पेट्रोल-पम्पों  के  डीलरों का  अन्तिम

 रूप  से  चुनाव  कर  लिया  गया  है  कौर  यदि  तो  इस  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 पंजाब  के  गुरदास  पुर  जिले  में  पेट्रोल  पम्पों  के  आवंटन  के  लिए  जिन  पार्टियों  के  साथ

 त्कार  किया  गया  उन  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  का  fare  गुरदासपुर  जिले  में  नौशेरा  मज्जा  सिंह  के  स्थान  पर  1965

 के  भारत  पाक  युद्ध  में  मारे  गए  एक  सैनिक  अधिकारी  के  आश्रितों  को  जो  कि  साक्षात्कार  के  लिये  आई

 पार्टियों में  को  पेट्रोल  पम्प  आ्रावंटित  करने  का  है  ae  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 2?

 रक्षा  मंत्रालय उप-मंत्री  जे०  बी०  रसना  मंत्रालय  के  पास से

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 जहाजों  को  टन  भार  क्षमता

 5154.  डा०  के०  एल०  राव ि
 नौवहन

 कौर
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जहाजों  की  वर्तमान  वाणिज्यिक  टन  भार  क्षमता  क्या  है  श्र  6  वर्ष  qa  क्या
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 Written  Answers  December  19,  1974

 भूतपूर्व  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  के  जहाजों  की  6  at  पुर्व  टन  भार  क्षमता  कितनी  थी
 ह श्र  इसके  शिपिंग  कारपोरेशन  am  sf  ज  या  में  विलय  के  बाद  कितनी  छ  शौर

 एक  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  वस्तुयें  को  ले  जाने  के  लिए  कितनी  टन  भार  क्षमता  की

 प्रा वश्य कता  है  कौर  हम  भारत  में  विदेशी  नौवहन  कम्पनियों  को  परिवहन  के  लिए  कितनी  धनराशि  दे

 रहेगे

 नौवहन  अर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 एच०  एम०  ब्रिवेदो )  :  1-3-1968  कों

 19.07  जी  त्र  टी  1-12-1974  को  35.69  लाख  जीदार  टी

 1968  में  भूतपूर्व  जयन्त  शिपिंग  कम्पनी  के  जहाजों  का  टनभार  3.07  लाख  जी०  करार

 do  था  |  इस  का  1-1-1973  को  शिपिंग  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  साथ  विलय  em  शौर  उस

 तारीख  को  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  के  जहाजों  का  टन  भार  2.  95  लाख  जी०  कार  टी०  था  ।  1-12-

 1974  को  शिपिंग  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  जहाजों  का  टनभार  17.05  लाख  जी०  टी०

 यह  झआ्ाशा  की  जाती  है  कि  यदि  86  लाख  जी०  कार  टी०  का  पाचवीं  योजना  का

 चालनात्मक  टनभार  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जाता  है  तो  ara  की  जाती  है  कि  भारतीय  नौवहन

 100  प्रतिशत  कच्चा  तेल  तथा  पैट्रोलियम  का  तथा  पश्चिम  को  शअ्रयस्क  का  जापान  को

 अयस्क  का  50  प्रतिशत  निर्यात  तथा  देश  के  लाईनर  व्यापार  का  उचित  भाग  उठा  सकेगा  ।  कभी

 एक  वर्ष  में  विदेशों  को  भाड़े  के  रूप  में  दिये  जाने  वाली  धन  राशि  सम्बन्धी  सूचना  एकत्रित  करके  यथा

 समय  उसकी  जानकारी  दी  जायेगी  |

 तीसरे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  के  अनसार  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  प्रथम  तथा  द्वितीय

 श्रेणी  के  जी०  डी०  Ato  डाक्टरों  का  निर्धारित  करना

 oo
 5155.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  स्वास्थ्य  अओर  परिवार  नियोजन  मंत्री  बताने  की  कृप

 किः

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  जी०  डी०  को  डाक्टरों  के

 वेतनमान  निर्धारित  करने  के  बारे  में  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  झर  उन  के  ग्रेडों  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 क्या  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  को  देय  बन्दी  भत्ताਂ  निर्धारित  करने  के

 बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ate  यदि  तो  इसका  स्वरूप  क्या  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  र  इसको  कब  तक  ग्रीम  रूप  जायेगा ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  एस०  :
 केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  के  विभिन्न  ग्रेडों  जिनमें  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  जी०  डी०  कौर  जी०  डी०

 की  मौजूद  श्रेणियां  भी  ar  जाती  संशोधित  बेसन-मान  वित्त  मंत्रालय  की  दिनांक

 7  1974  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस  अर ०  413  में  पहले  अधिसूचित wk

 भारत  के  भ्र साधारण  राजपत्र  के  भाग  2  खण्ड  3  उपखण्ड  (i)  में  प्रकाशित  जा  चुके हैं  ।
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 लिखित  उत्तर 28  1896  )
 ऋण

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 (7)  at  नहीं  ।  तीसरे  वेतन  अयोग  द्वारा  सुझाई  गई  प्रैक्टिस  बन्दी  भत्ते  की  संशोधित  दरों

 के  वारे  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  मेडिकल  अफ़सर  एसोसिएशन का  अभ्यावेदन  सरकार  को  मिल  चुका

 इसके  बारे  में  शीघ्र  ही  कोई  निर्णय  लिए  जाने  की  तराशा  है  ।

 जमाखोरी  निर्यात  का  डांवाडोल  होना

 5156.  श्री  हवलदार

 st  ज्योतिर्मय बसु  :

 क्या  इस्पात  अर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  8  Wea,  1974  को  एक  समाचार  पत्न  में  लीड्स टू

 पोर्ट  फिएस्कोਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  अर  दिलाया  गया  ate

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  अर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  हां  ।

 ea  एक्सपोर्ट  ऐसोसिएशन  द्वारा  की  गई  घोषणा  के  उत्तर  में  छड़  तथा  गोल  छड़  के

 निर्वात  के  लिए  amar  प्राप्त  हए  थे  ।  निर्धारित  प्रणाली  के  अनुसार  स्टील  एक्सपोर्ट  एसोसिएशन  ने

 उन  सभी  मामलों  में  जिनमें  मूल्य  संतोषजनक  थे  आशय  पत्न  जारी  किए थे  ।  पच्चीस  मामलों  में  20,629

 टन  मात्रा  के  लिए  निर्यात  लाइसेंसों  के  लिए  प्रस्वेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  शेष  ग्रा वेदन  कर्ता  विदेशी  खरीददारों

 द्वारा  साख  पत्न  नहीं  खुलवा  सके  ।  उन  में  से  कुछ  ने  बताया  है  कि  दूसरे  देशों  की  अत्यधिक  होड  के  कारण

 बाजारों  में  मूल्य  गिर  गये  >  |

 Royalty  on  Laterite  in  M.P.

 5157.  Shri  G.C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  whether
 a  proposal  to  impose  a  royalty  on  laterite  in  Madhya  Pradesh  is  under  consideration  ?

 The  Denuty  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  No

 such  proposal  has  been  received  from  the  Government  of  Madhya  Pradesh  or  is  otherwise

 under  the  con  ideration  of  the  Central  Government.

 पोस्ट  ग्रेजुएट  इंस्टीट्यूट  श्राफ  मेडिकल  चंडीगढ़  के  कर्मचारियों  के  लिए  सेवा  नियम

 5158.
 श्री  मान  fag  भौरा

 :
 कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पोस्ट  ग्रेजुएट  इन्स्टीट्यूट श्राफ  मेडिकल  चंडीगढ़  के  कर्मचारियों के  लिए

 कोई  सेवा  नियम  नहीं  है  द

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उन  के  लिए  सेवा  नियम  बनाने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;  कौर

 यदि
 तो

 इस  में  कितना  समय  लगेगा
 ?
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 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  ए०  के०  एम०  :  से

 स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  तथा  संस्थान  चण्डीगढ़  के  कमंचारियों  के  लिये  सेवा  नियम

 सरकार  द्वारा  बकायदा  शभ्रनुमोदित  हैं  ।  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप इस

 नियमावली  में  संशोधन  करने  तथा  इसमें  कुछ  नये  पदों  को  सम्मिलित  करने  के  प्रश्न  पर  यह  संस्थान

 विचार कर  रहा  है  ।

 दिल्‍लो  सें  कस्टोडियन  द्वारा  मकानों  तथा  प्लाटों  को  नोला मो

 5159.
 शी  हुकम  चन्द  कछवाय

 :
 कया  पति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1972,  1973  1974  तक  ऑ्रलग-श्लग  दिल्‍ली  में  कस्टोडियन  ने
 कितने

 मकानों  तथा  प्लाटों  को  नीलामी  की  है  ;

 क्या  कई  व्यक्तियों को  दिल्ली  के  कस्टोडियन  के  पास  राशि  जमा  करा  देने  पर  भी  मकानों

 अथवा  प्लाटों  को  उन  के  नाम  पर  पंजीकृत  नहीं  किया  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  राशि  जमा  करा  दी  है  परन्तु

 जिन  के  नाम  में  ait  तक  पंजीकरण  नहीं  gat  है  ?

 पूरी  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  जी०  बेंकटरवामी )  :  मकान  ग्रोवर  प्लाट

 वज़ा  पूल  का  भाग  हैं  और  इनका  निपटान  कस्टोडियन  दुबारा  नहीं  किया  जाता  बल्कि
 उन

 अधिकारियों
 दें  अधीन

 दुबारा  किया  जाता  है  जिन्हें  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास  )  1954

 शक्तियां  सौंपी  गई  हों  ।  एक  जिसमें  1972,  1973  तथा  1974  तक  में

 नीलाम  किए  गए  मकानों  ale  प्लाटों  की  संख्या  दी  गई  संलग्न  है

 are  एसे  12  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  क्षेत्रीय  बंदोबस्त  भ्रायुक्त
 के  पास  राशि  जमा  करा

 दी  है  लेकिन  उन्हें  कभी  तक  हस्तांतरण  दस्तावेज़  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 विवरण bee be  े  ३

 यय  ee

 1972  1973  1974

 मकान  प्लाट  मकान  प्लाट  मकान  प्लाट  मकान  प्लाट
 ह  ला  क  क

 सरकार  दवारा  निर्मित (1)

 संपत्तियां  43  121  —  17  181

 (11) 11  नत  संपत्तियां  12  22

 भारत  को  ——e wazat  की  सप्लाई  कस  क  लिये  —_——  को  ate  राष्ट्र  मिशन  का  भेजा  जाना

 5160.  श्री  sera  मेहता
 :  व्या  प्रति  कौर

 पुनर्वास
 मंत्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  भारत  जेसे  विकासशील  देशों  जो  उर्वरकों  की  जरूरत  महसूस  कर  रहे  हैं  ;

 भ्र पने  उर्वरकों  की  कुछ  मात्रा  की  सप्लाई  करने  का  प्रतिरोध  करने  के  लिये  राष्ट्र  संघ  ने  एक  आतीपाती

 मिशन  जापान भेजा  था  ?
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 कल

 क्या  उर्वरकों  की  सप्लाई  करने  के  लिये  भारत  ने  ल्  तथा  कृषि  संगठन  से  भी  कोई

 अनुरोध  किया  था  y  शर

 यदि  तो  वर्ष  1974  के  दौरान  जापान  कौर  wea  देशों  से  भारत  ने  पृथक-पृथक  कुल

 कितना  उर्वरक  प्राप्त  किया  ?

 git  ate  पुनर्वास  मंत्रो  कार  के ०  :  शर  हमें  ऐसे  किसी  मिशन

 की  जानकारी  नहीं  है  जो  राष्ट्र  संघ  द्वारा  जापान  को  भेजा  गया  हो  ।  तथापि  gaunt की  खरीद

 के  लिये  राष्ट्र  संघ  महासचिव-विशेष  निधि  से  70  लाख  डालर  प्रदान  किये  गय  ौर  उक्त  राशि  खाद्य

 तथा  कृषि  संगठन  की  विशेष  सहायता  योजना  के  अधीन  भारत  को  उर्वरक  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  के

 लिये  उन्हें  are  कर  दी  गई  ag  ज्ञात  gar  है  कि  ्  तथा  कृषि  संगठन  ने  1,01,060  जापानी

 येन  341.42  प्रति  मी०  टन  की  दर  से  20,500  मी०  टन  यूरिया  के  क्र यादेश  दिये

 हैं  ।

 1974  के  दौरान  जापान  तथा  ग्रन्थ  देशों  से  इस  प्रकार  का  कोई  उर्वरक  प्रभी  तक  प्राप्त

 नहीं  gat  है
 ।

 पाकिस्तान  से  प्राकृतिक  गैस  का  श्रायात  कौर  उसे  लौह  वयस्क  का  निर्यात

 5161.  श्री  गजाधर माझी  :

 श्री  नई  हीरो

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पाकिस्तान  से  प्राकृतिक  गेस  का  श्रायात  करने  श्र  उस  देश  को  लौह  वयस्क
 का

 fata  करने  के  बारे  में  भारत  ake  पाकिस्तान  की  व्यापार  वार्ता  में  कोई  चर्चा  हुई  थी  ;  प्रौढ़

 ह यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  >

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  :  1974

 में  दिल्‍ली  में  हुई  भारत-पाक  व्यापार  वार्ता  में
 पाकिस्तान  से  भारत  द्वारा  प्राकृतिक  गैस  के  श्रायात  के  बारे

 में  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  ।  पाकिस्तान  ने  भविष्य  में  भारत  से  लौह  वयस्क  wa  करने  के  बारे  में ्र

 अपनी  इच्छा  की  जोकि  30  1974  को  हस्ताक्षरित  प्रोटोकोल  में  उल्लिखित  वस्तुप्नों

 में  से  एक  है  ।

 जापान  से  उर्वरकों  को  सप्लाई

 5162.  कार  बी०  स्व-मिलियन  क्या  पूति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  सबकत  राष्ट्र  ने
 भारत  को  उर्वरकों  की  सप्लाई  करने  के  लिये  जापान  से  अनुरोध

 किया था  ;

 क्या  जापान  राष्ट्र  संघ  को  इस  मांग  से  सहमत  हो  गया  था  ;  श्र
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 यदि  तो  1974  के  बाद  से  wa  तक  जापान  ने  भारत  को  कितना  उर्वरक

 सप्लाई  किया  ?

 पूति  र  पुनर्वास  मंत्रो  कार
 :  शआर  सरकार  को  इस  बात

 की  कोई  जानकारी नहीं  है  ।

 (7)  प्रति
 far नि  भा  ग  ७  जापानी  पुर्तिकर्ताश्रों  को  दिये  गये  ठेकों  के  अधीन  जापान  से  माल

 की  सप्लाई  की  जा  रही  है  ।

 गुजरात  में  भारत-ई  रानो  श्रत्यूमिना  परियोजना

 5163.  श्री  बे कारिया

 श्री  डी०  पो०  जडेजा  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  किया  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  90  करोड़  रुपये  लागत  से  स्थापित  होने  वाली  भारत-ईरान  को  संयुक्त

 mata  परियोजना  में  शामिल  होने के  लिपे  गुजरात  सरकार  ने  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  गुजरात  सरकार  के  प्रस्ताव  को  चलाना uarrar  करने की  इच्छा  नहीं

 बल्कि  इसकी  स्थापना  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  श्रन्तगंत  करना  चाहती  है  ;

 यदि  तो  इसके  कारण
 से

 इस्पात  ale  खान  मंत्रालय  उप-मंत्री  सुखदेव  :  ईरान  को  एल्यूमिना  की

 पूति  करने  के  लिये  गुजरात  में  एक  एल्यूमिना  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  सम्पूर्ण

 योजना  की  वित्त  व्यवस्था  हेतु  ईरान  से  भारत  सरकार  को  ऋण  मिलने  की  आशा  है  ।  ईरान  से  बातचीत

 करने  के  बाद  विस्तृत  शर्तों  को  कभी  तय  किया  जाना  है  ।

 जी  नहीं  ।  इस  परियोजना  के  कार्य  में  भाग  लेने  वाली  एजेन्सियों  के  बारे  में  तय  करने

 की  स्थिति  अभी  नहीं  आयी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 न्गा ्  | प्रादेशिक  सेना  को  सशक्त  बनाना

 5164.  श्री  ato  ato  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रादेशिक  सेना  को  सशक्त  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 सेना क्या  अगले  तीन  वर्षों  में  प्रादेशिक  ७ है  ना  व्यक्तियों  की  कार्यकरण  की  स्थिति  में  कोई

 सुधार  थ  कौर

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रादेशिक  सेना  पर  कितना  खर्चा  gor
 ?
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 प्रग्रहायण , रमना

 1896  )
 ee ee

 रक्षा  मंत्रालय  A  उप-मतों  लि  ज॑०  बी०
 :  यद्यपि  प्रादेशिक  सेना  की  संख्या

 में  बढ़ोतरी  नहीं  की  गई  तथापि  नियमित  प्रशिक्षण  के  दवारा  उसमें  गुणात्मक  सुधार  लाए  गए  हैं  ।

 तृतीय  वतन  ara  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  फलस्वरूप  सैनिक  कार्मिकों  की

 सेवा  शर्तों में  सुधार  gar  है  ।  इसका  लाभ  प्रादेशिक  सेना  के  कार्मिकों को  भी  जो  सैनिक  या

 सिविल  वेतनमान  में  से  जो  भी  अधिक  उसे  लेने  के  हकदार  हैं  ।

 11,33,14,925.00  रुपए

 व्यापार  कौर  तकनीकी  सहयोग  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  करने  के

 लिए  भारत  ale  चेकोस्लोवाकिया  के  दलों  के  बीच  बैठक

 5165.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  :

 श्री  चन्द्र  शेखर  सिंह  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  इलेक्ट्रोनिक  कौर  विज्ञान  सहित  व्यापार  कौर  तकनीकी  सहयोग  संबंधी  संयुक्त  समिति

 के  विभिन्न  att  के  कार्यकरण
 की

 समीक्षा  करने
 के

 लिए  ait  हाल  में  नई  दिल्ली  में  भारत  ak

 चेकोस्लोवाकिया  के  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडलों  की  बैठक  हुई

 यदि  तो  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  कौर

 बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला ?

 भारत-चेकोस्लोवाकिया विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिनपाल  जी  हां  ।

 संयुक्त  समिति  की  पांचवी  बैठक
 के

 दौरान  नई  दिल्‍ली  में  20  से  28  1974  तक

 वाकिया  विशेषज्ञ  प्रतिनिधि मण्डलों  की  बैठक  हुई  थी  दोनों  पक्षों ने  व्यापार  विनिमय एवं  श्रमिक

 विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  कौर  इलेक्ट्रानिक्स  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  लिए  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किये

 थे  ।

 az  दोनों  पक्षों  ने  विचार-विनिमय  के  बाद  परस्पर  लाभदायक  व्यापार  संबंधों

 को  सुविधाजनक  बनाने  के  उपायों  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  ट्री-वाचिक

 कार्यक्रम  को  afr रूप  देने  इलेक्ट्रानिक्स  कौर  औद्योगिक  सहयोग  के  क्षेत्र  में  उत्पादन  सहयोग

 व्यापार  विनिमय  भारत  में  चेकोस्लोवाकिया  की  सहायता  से  चलाये  जाने  वाली  परियोजनाओं  के

 तर  उपयोग  पर  बल  देते  सहमति

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लि०  में  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  को  रोजगार  उपलब्ध  करना

 5166 श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लि०  कानपुर  में  प्रशिक्षित  सभी  कर्मचारियों  सरकार  ने

 रोजगार  उपलब्ध  कर  दिया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  नहीं

 |

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  श्रप्नेन्टिसों  को  श्रप्रेन्टिस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन

 प्रशिक्षण देता  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  भ्रप्रेन्टिसों  के  साथ  किए  गये  ठेके  की  शर्तों  के

 भ्रनुसार  नौकरी  के  मामले  में  किसी  भी  पक्ष  की  तरफ  से  बन्धन  नहीं  तथापि  रिक्त  स्थानों  के

 लापता  कौर  अ्रभ्यथियों  की  उपयुक्तता  को  ध्यान में  रखते  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में

 प्रशिक्षण  कुछ  श्रप्रेन्टिसों  को  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  कानपुर  प्रभाग  में  समाप्त कर  लिया

 गया है

 सेन्य  उपकरणों  के  उत्पादन  में  श्रात्पनिभरता  प्राप्त  करना

 5167.  श्री te  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हम  विभिन्न  प्रकार  के  सेन्य  उपकरणों  के  उत्पादन  में  श्रात्मनिभंर  हो  चुके

 क्या  कुछ  उपकरण  wa  भी  सोवियत  संघ  से  आयात  किए  जा  रहे

 यदि  तो  उक्त  आयात  कब  तक  जारी

 क्या  सोवियत  संघ  से  बालों  तथा  we  कल-पुर्जों  की  सप्लाई  में  कोई  कठिनाई  अनुभव

 हुई  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  आर्टिलरी  के

 क्षेत्र  में  रक्षा  उत्पादन  श्रात्म-निर्भरता की  are  लगातार  प्रगति  कर  रहा  है  ।  हलकी  आर्टिलरी में  नाम

 माउंटेन  एसटी  एयर  गन  तथा  एसटी  यन  बैंक  में  पहले  से  ही  आत्मनिर्भरता प्राप्त  की  जा

 चुकी  मझोली  आर्टिलरी  के  क्षेत्र  में  इण्डियन  फील्ड  गन  का  निर्माण  स्थापित  किया  जा  चुका

 जी  हां

 यह  कह  सकना  सम्भव  नहीं  है  कि  किस  wah  तक  आयात  काय  चालू

 जी  नहीं  श्रीमन्‌  ।

 इंडिया  मेडिकल  एसोसिएशन  द्वारा  श्रेषऋ  नीति  के  परिवर्तन  के  बारे  में  दिया  गया  सुझाव

 5168.
 श्री

 एम०  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  इंडियनਂ  मेडिकल  एसोसिएशन  के  वर्तमान  नीति  में  परिवर्तन  करने  के  लिए

 सरकार  से  अनुरोध  feat  ak
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 )  यदि  oo  तो  उस  परिवर्तन  का  क्या  स्वरूप  है  ate  उसक  प्रति  सरकार  की  क्या

 क्रिया है

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  go  के०  एस०  :

 ae
 :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ।

 गर्भनिरोधक  प्रौद्योगिकी  में  जोव  -  विज्ञान  का  अन्वेषण

 5169.  श्री  एन०ई०  हीरो

 श्री  जी  ०वाई ०

 कया  स्वास्थ्य  कौर  परिया  र  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  गर्भनिरोधक  प्रौद्योगिकी  तथा  पुनर्गठन  जीव  विज्ञान  wee  के  क्षेत्र

 में  सफलता  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रयास  किया  कौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  एस०  शर

 भारत  सरकार  गर्भनिरोधक  प्रौद्योगिकी  तथा  जनन-जीव  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  भारतीय
 चिकित्सा

 wader  नई  दिल्‍ली  केन्द्रीय  औषध  श्रनसंघान  लखनऊ  ak  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति

 एवं  टोम्योपथी  की  केन्द्रीय  श्रनसंधान  परिषद  नई  तीनों  संस्थानों  के  तत्वावधान  में  हो  रहे

 संधान  कार्य  के  लिए  नियमित  रूप  से  धन  कौर  प्रोत्साहन  देती  at  रही

 देश  में  जनन-जीव विज्ञान  के  क्षेत्र  में  निम्नलिखित  उल्लेखनीय  श्रनसन्धान  किये  गये  किन्तु  वे

 ait  परीक्षणात्मक  चरण  में  ही  हैं  ak  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  बड़े  पैमाने  पर  अपनाये  जाने  के

 लिए  तैयार  नहीं  हो  पाये

 केन्द्रीय  औषध  श्रनसन्धान  लखनऊ  में  नामक  एक  जाने  वाला

 गर्भनिरोधक  dare  किया  गया  wa  व्यक्तियों  पर  इसकी  स्वीकार्यता  प्रभावकारिता
 का

 लगाने  के  लिए  परीक्षण  किए  जा  रहे

 केन्द्रीय  wits  अनुसंधान  लखनऊ  में  सटस्क्वयर  नामक  एक  ग्न्य  तरीका

 निकाला  है  जिसका  प्रयोग  स्त्रियों  द्वारा  किया  जा  सकता  मार्गदर्शी  ware  पर  इसका  कभी  परीक्षण

 किया  जाना

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  प्राणि-विज्ञान  विभाग  में  पुरुषों  के  लिए  एपेलेट

 नामक  एक  गर्भनिरोधक  तेयार  किया  इसे  खाने  से  पुरुषों  में  अस्थायी  रूप  से  बाध्यता  उत्पन्न  हो  सकती

 जानवरों  पर  इस  का  प्रयोग  सफल  सिद्ध  हुआ  राष्ट्रीय  परिवार  नियोजन  संस्थान में  विश्व

 स्वास्थ्य  की  सहायता  से  इस  पर  a  परीक्षण  किए  जा  रहे

 अखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  में  किए  गये  परीक्षणों  से  पता  चला  है

 कि  उन्होंने  एक  किस्म  (1.  सपर
 के  हों  के

 से |  |  समन च  लेसेंटा  )  At  एक  एसी  वेक्सीन  तयार  की  है  जिसे  जब  उसी
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 जाति  के  अन्य  चूहों  को  दिया  गया  तो  उनके  श्रावस्ती  गर्भाधान  में  प्रिया  का
 नहीं  gar

 निष्कर्ष  के  आधार  पर  मानवीय  छपरा  से  एक  वैक्सीन  इस  ara  से  तैयार  की  गई  है  कि  मनुष्यों  पर

 इस  वैक्सीन का  dar  ही  प्रभाव  होगा  ।  मनुष्यों  पर  तभी  तक  इस  वैक्सीन  का  कोई  परीक्षण  नहीं  किया

 गया  यह  कायें  wat  चल  रहा  है  कौर  ara  है  कि  निकट  भविष्य  में  मनुष्यों  पर  इसके
 क्षण  शुरू  किए

 भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  में  जननक्षमता  नियंत्रण के  लिए  एक  इम्यूनोलाजी  पद्धति

 को  ढूंढ  निकालने में  उल्लेख  नीय  प्रगति हुई  इसका  प्रयोग  या  तो  गर्भ  समाप्त  करने  या  डिम्ब क्षरण के

 पश्चात्‌ भि  दोनों  तरीकों  से  किया  जा  सकता  बन्दरों  पर  इसके  परीक्षण  किये  जा  रहे

 नसबंदी  कराने  वाले  व्यक्तियों  की  शुक्र  नलिका  को  पुनः  जोड़ने  की  एक  नई  विधि  तैयार

 की  गई  है  ।

 इंस्टीट्यूट  फार  रिसच  इन  बम्बई  में  गर्भावस्‍था  का  पता  लगाने
 के

 लिए  एक

 प्रेगनेन्सी  किट  तैयार  की  है  जिससे  गर्भाधान  की  अवस्था  शुरू  होने  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिलती

 श्रायुर्वंदिक  at  होम्योपैथी  औषधियों  पर  agar  arg  को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 इस  संबंध  में  भ्रनुसंधघान  करने  के  लिए  परिवार  नियोजन  विभाग  द्वारा  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  झर

 होम्योपैथी  की  केन्द्रीय  waders  परिषद्‌  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  इस  परिषद्‌  ने
 4 4, 1

 नामक  दो  औषधियों  के  गुणों  की  जांच  की  इन  दोनों  श्रौषघियों  में
 जीवनक्षमता-रोधी

 तत्वों का  पता  चला  है  इन  पर  व्यापक  श्रध्ययन  किए  जा  रहे  हैं  ।  कतिपय

 होम्योपैथिक  औषधियों  पर  भी  बनारस  विश्वविद्यालय  में  अध्ययन  किए  जा  रहे

 बीड़ी  झर  सिगार  1966  का  संशोधन

 5170.  श्री  एम०  एस०  पूरी :

 श्री  Sto  ato  चन्द्र गौडा :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  1966  के  बीड़ी  कौर  सिगार  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए

 एक  विधान  प्रस्तुत  करने  का
 है  ताकि  बीड़ी  उद्योग  में  ठेका  प्रणाली  तथा  शिशु  श्रम  को  समाप्त  किया

 जा

 यदि  तो  कब  कौर

 क्या  बीड़ी  श्रमिकों  के  लिए  एक  कल्याण  निधि  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 पैन  है  ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप  बालगोविन्द
 :

 जी  बीड़ी  कौर  सिगार
 श्रमिक

 की  1966  पहले  ही  ठेका  प्रणाली
 को  विनियमित  करता  है  तथा  14  वर्ष

 से  कम  my  के  बच्चों  के  रोजगार  को  प्रतिषिद्ध  करता  है  ।
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 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 जी  att

 बंगलौर  में  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव

 5171.  श्री  के०  मानना :

 श्री  ato  के०  जाफर  शरीफ  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरात  कर्नाटक  राज्य  से  भारतीय  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  पारपत्नों  के  लिये  कितने

 व्यक्तियों  ने  प्रार्थनापत्र  दिये  हैं

 क्या  सरकार  का  बंगलौर  में  एक  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 ar. ~
 यदि  Nt  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  seat  बिपिन पाल  :
 पिछले  तीन  वर्षों  में  कर्नाटक  से

 पासपोर्टों के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  इस  प्रकार
 नणणणणथ्णणणणण  i ro  os

 1971  4,466

 1972  4,753

 1973  6,198

 RA  15,417

 at  बंगलौर  में  पासपोर्ट  जारी  कार्यालय  खोलने  के  लिए  मैसूर  चेम्बर

 श्राफ  जाम  एंड  इन्डस्ट्री  का  प्रस्ताव  कर्नाटक  सरकार  ने  सिफारिश के  साथ  भेजा  इस  पर  सावधानी

 पूर्वक  विचार  किया  गया  जिसमें  एक  कार्यालय  को  रखने  पर  खाने  वाले  खर्चे  ate  काम की  मात्रा

 पर  ध्यान  दिया  गया  रोक  यह  पाया  गया  कि  बंगलोर में  फिलहाल  अलग से  एक  कार्यालय खोलने  के  लिए

 पर्याप्त  मात्ना  में  काम  नहीं  जब  कभी  काम  की  मात्रा  इतनी  बढ़  जाएगी  कि  कार्यालय  का  श्र  sia

 सिद्ध  हो  सकेगा  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  उसकी  समीक्षा  निरंतर  की  जाती  रहेगी  ।

 बिजली  के  संकट  तथा  अन्य  कारणों  से  श्रमिकों
 की

 जबरी  छुट्टी

 5172.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :

 ott  ज्योतिर्मय बसु  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  बिजली  की  कमी  कच्चे  माल  के  प्रभाव

 तथा  अन्य  कारणों  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  श्रमिकों  की  जबरी  छुट्टी  की  गई  तथा  कितने  श्रमिकों  को

 छंटनी की  गई  कौर
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 ta  श्रमिकों  को  राहत  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  2?

 श्रम  मंत्रालय  में उप  बालगोविन्द  शर  सूचना  एकत्न  की  जा

 रही  है  att  प्राप्त  होने  के  बाद  वह  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 सरकारी  स्टोरों  द्वारा  झ्रौषधियों  पर  aa  को  गई  धनराशि

 5173.  श्री  सोरेन  अनत नद  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  |  क  1  है  कि  हैदराबाद  करनाल  स्थित  पांच

 सरकारी  स्टोरों  द्वारा  प्रति  वर्ष  श्रौषधियों  पर  लगभग  10  करोड़  रुपये  खच  किये  जाते  हैं  इस

 से  लगभग  8  करोड़  रुपये  मूल्य  के  क्रयादेश  विदेशी  कम्पनियों  को  दिये  जाते  ak

 यदि  तो  विदेशी  कम्पनियों  से  खरीदी  गई  अधिकांश  औषधियों  के  नाम  क्या
 हैं

 ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  कठ  एस०

 तथा  सुचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर
 रख

 दी  जायेगी ।

 सरकारी  इस्पात  कारखानों  को  घटिया  किस्म  का  कोयला  सप्लाई  किया  जाना

 5174.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :

 श्री  एस०  कार  दामानी :

 क्या  इस्पात  कौर  खान॑  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बी०  सी ०
 सी०

 एल०  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  को  घटिया  किस्म  का

 कोयला  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  जिसमें  10-20  प्रतिशत राख  होती

 क्या  इस  प्रकार  के  घटिया  किस्म  के  कोयले  के  निरन्तर  प्रयोग  का  इस्पात  कारखानों की

 मन  भट्टियों  are  कोक  भट्टियों  पर  भ्र वश्य  बुरा  प्रभाव

 यदि  तो  क्या  मंत्रालय  ने  इस्पात  कारखानों  द्वारा  घटिया  किस्म  का  कोयला  स्वीकार

 किये  जाने  के  कारण  जानने  का  प्रयास  किया  है  ate  यह  सुनिश्चित  करन  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की
 जा  रही  है  कि  उसकी  किस्म  में  सुधार

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  ):

 कौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 caficener  में  मिराज  किस्म  के  rd qATTH  विमानों  का  farrier

 करेंगे 5175  श्री०  बो  कार  शक्ल  :  नया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  चीन  सरकार  पाकिस्तान  में  मिराज  किस्म  के

 बमवर्षक  विमानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  कारखाना  स्थापित  करने  जा  रही

 क्या  पाकिस्तान  फ्रांस  a  साऊदी  अरब  से  विभिन्न  प्रकार  के  बमवर्षक  विमानों  को  प्राप्त

 करने के  लिए  कायंवाही कर  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 wat  मंत्री  स्वर्ण
 :  सरकार को  इसकी  सूचना  नहीं

 पाकिस्तान  मिराज  प्रकार  के  बायुयान  फ्रांस  से  प्राप्त  करता  रहा  ।  सरकार

 पाकिस्तान के  द्वारा  साऊदी  अरब  से  वायुयान  प्राप्त  करने  के  संबंध
 ई

 सूचना  नहीं

 (7)  रक्षा  संबंधी  उपायों  की  योजना  तैयार  करते  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव  डालने  वाली

 सभी  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 इंडियन  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  बर्नपुर  में  नियुक्तियां

 5176.  श्री  इंद्रजीत  wa:  क्या  इस्पात  कौर  ख़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इण्डियन
 wae  एण्ड  स्टील  बर्नपुर  के  एक्जीक्यूटिव

 जनरल  वक्त  मैनेजर  शादी  के  पदों
 पर

 कोई  नई  नियुक्तियां  की  गई  हैं  ;

 (a)  बदी  at,  तो  नियुक्त  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  ake  श्रहंताएं  बया  कौर

 ञ क्या  उनमें  ऐसे  ब्यक्ति  भी  जो  सरकार  द्वारा  इस  कम्प  नी  को  अपने  नियंत्रण  में  लिखे

 जाने  से  पूरब  इसकें  कार्यकारी  पदों  पर  संयुक्त  थे  ?

 इस्पात  ale  खन
 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  से  इंडियन  आयरन  एण्ड

 स्टील  कम्पनी  अधिनियम  1972  के  उपबन्धों  में  हाल  में  किए  गये  आयोजन  के  अनु - ष्

 सार इस  कम्पनी  के  लिए  एक  प्रबम्ध  मंडल का  गठन  किया  गया  संशोधित  शअ्रधिनियम  में  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  प्रबन्ध  मंडल  प्रत्यक्ष  तथा  कम्पनी  में  एक  प्रशासक  की  नियुक्ति  करने  की  व्यवस्था है

 5  अगस्त  1974 से  हिन्दुस्तान  स्टील  fo  के  भ्रध्यक्ष  श्री  एच०  भाया  को  उनके  वर्तमान  कार्यभार  के  अलावा

 कम्पनी  के  प्रबन्ध  मंडल
 का  अध्यक्ष  तथा  प्रशासक  भी  नियुक्त  किया  गया है

 कम्पनी  में  एग्जीक्यूटिव  watt  का  कोई  पद  नहीं  है

 at  सोरेन  चटर्जी  को  हाल  में  कम्पनी  के  इस्पात  कारखाने  का
 महाप्रबंधक  नियुक्त  किया

 गया  बनपुर  कारखाने  के  भूतपूर्व  सहायक  महाप्रबंधक  श्री  पी०  mo  ह  को  ava  मैनेजर  नियुक्त

 किया  गया  श्री  पी०  पुजारी
 को

 कम्पनी  के  कुल्टी  कारखाने  का  aaa  मैनेजर  नियुक्त  किया  गया

 सर्वश्री  सोरेन  चटर्जी  तथा  मां  20
 वर्ष  से  अधिक  समय

 से
 कम्पनी

 की
 नौकरी  में  श्री  पुजारी  का

 भी  इस्पात  उद्योग  का  काफी  लम्बा  अनुभव  है  ।

 id
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 5177.  श्री  एस०  अर ०  दामानी  :

 श्रीमती  पा वंती

 नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोकेन  परिषद्‌  ने  इस  वर्ष  में  मुगल  लाइन्स  द्वारा  बम्बई-कॉमन-गोआ माग  पर  यानी
 किरायों  में  भारी  वृद्धि  के  विरुद्ध  ग्रभ्यावेदन  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  अरन्य  तटवर्ती  सेवाओं  के  किरायों  में

 कोई  वृद्धि  नहीं
 की

 गई
 कौर

 यदि  तो  मुगल  लाइन्स  द्वारा  इतनी  श्रमिक  वृद्धि  किये  जाने  का  क्या  श्रौचित्य

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच ०  एम०  :  शौर

 asa  परिषद  ने  एक  gender  दिया है  जिसमें  ae  बातों  के  साथ  साथ  ag  भी  बताया  गया  है

 कि  कोंकण  तटीय  सेवा  के  यात्रा  किराये  में  वृद्धि  समुदाय  के  अधिक  निर्धन  at  के  लिए  प्र सहा च्च्  होगी

 जोकि  मुख्य  रूप  से  इस  सेवा  का  उपयोग  करता  है  तौर  यह  भी
 कि

 यदि  मुगल  लाइन  लिमिटेड
 को

 हानि

 हो  रही  है  तो  सरकार  को  इसे  वित्तीय  सहायता  देनी  परिषद्‌  ने  यह  भी  बताया है  कि  अधिक

 तेज  ak  नये  जहाज  लगाये  जायें  alt  उपयुक्त  पत्तन  सुविधाघरों  की  भी  व्यवस्था  की

 हाल  ही  में  किरायों  में  कोई  वृद्धि  नहीं हुई

 सरकार  ने  यात्री  सेवा  का  1972  में  मेसर्स  चव्य  स्टीम शिप  कम्पनी  लिमिटेड

 भ्र पने  प्राधिकार  में  लिया  कौर  उसे  लाभ  न  हानिਂ  आधार  पर  चलाने  के  लिए  मुगल  लाइन

 टेड  को  सौंप  दिया  ।  1974-75  के  दौरान  मुगल  लाइन  लिमिटेड  को  इस  सेवा  के  कारण  निवल

 हानि  हुई  ate  जिसके  ont  भी  होने  की  सम्भावना  थी  ।  चूंकि  सेवा  को  लाभ  न  हानिਂ  श्रीधर  पर

 चलाया  जाना  अर  कम्पनी की  तन्य  मुख्य  सेवाओं  sata  हज  यात्री  यातायात  कौर  तटीय  व्यापार

 परिचालन  लाभप्रद  नहीं  सेवा  को  व्यवहार्य  बनाने  के  लिए  किराये  को  बढ़ाना

 पाकिस्तान  घौर  फोन  के  साथ  सीमा  पर  हुई  मुठभेड़ों  में  मारे  गए  सेनिक  कर्मचारी

 5178.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 शिमला  समझौते  के  बाद  पाकिस्तान-भारत  सीमा  पर  मुठभेड़  या  area  के  कारण  कोई

 जवान  या  रक्षा  कर्मचारी  मारा  गया  या  घायल  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  अनवर  1973  के  बाद  भारत-चीन  सीमा  पर  कोई  रक्षा  कर्मचारी  मारा  गया  था

 घायल  gat  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या
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 रक्षा  मंत्रो  स्वर्ण  अर  2  1972  जबकि  शिमला  समझौते  पर

 हस्ताक्षर किए  गए  कौर  12  1974  के  बीच  पाकिस्तान  द्वारा  सीमा  उल्लंघनों  के

 स्वरुप  9  सेना  कार्मिक  मारे  गए  33  सेना  कार्मिक  घायल

 (7)  जी  नहीं  ara

 प्रश्न  नहीं  उठता

 उद्योग  सवन  से  दिल्‍ली  को  श्रांत-जाने  वालो  दिल्ली  परिवहन निगम  को
 बसों

 का  रद्द  किया  जाना

 5179.  कुमारी कमला  कुमारी  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  उद्योग  भवन  से  कृष्ण  आर  कृष्ण  दिल्‍ली-51 से उद्योग भवन से  उद्योग  भवन

 जाने  वाली  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  at  कुछ  स्पेशल  बसों  की  रह  कर  दिया  गया  है  कौर  शेष को  रह

 करने  का  विचार है

 क्या  ये  बसें  कभी  भी  समय  पर  नहीं  चलाई  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच ०  एम०  ब्रिटेन )  नहीं

 माग  संख्या  20  पर  कृष्ण  नगर  से  उद्योग  भवन  को  तीन  विशेष  फेरे  लगाये  जाते  हैं  प्रौढ़  ये  8.  40,

 9.20  तथा  9.40  पर  चलती  दो  फेरे  विपरीत  दिशा  में  उद्योग  भवन  से  कृष्ण  नगर  को  सायं

 5.  30  तथा  6.  10  बजे  पर  लगाये  जाते  हैं  ।

 तथा  दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  विशेष  फेरों  को  चलाने  का  सम्भव

 प्रयत्न  किया  जाता  है  परन्तु  शेड  से  विलम्ब  से  निकलने  के  कारण  कभी  कभी  ये  विशेष  फेरे  निर्धारित

 कार्यक्रम  के  अनसार  नहीं  लग  पाते  ।  कृष्ण  नगर  निवासी  12  मांगों  की  सेवायों  लाभ  got

 सकते  हैं
 ।

 जिसमें  मार्ग  संख्या
 320  की

 सुगम  सेवा  शामिल  है  इनमे ंसे  कुछ  सेवाएं  केन्द्रीय  सचिवालय /

 उद्योग  भवन  तक  चलती हैं  और  कृष्ण  नगर  के  निवासी  20  नम्बर  की  बसें  न  पर  इन  सेवायों

 का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 बागान  धमाकों  के  लिए  मकान  बनाना

 5180.  जगदीश  भट्टाचार्य  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  बागान  श्रमिकों  के  लिए  मकान  बनाने

 चाहिये  a
 यदि  बागान  मालिक  अपने  सांविधिक  उत्तरदायित्व  को  पूरा  न  करें  तो  उनकी  कीमत  बागान

 मालिकों  से  वसूल  की  जानी  ak

 यदि  तो  इस  सुझाव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा
 ?

 अम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  जी  नहीं  ।  तथापि  ऐसे  एक  प्रस्ताव

 की  जांच  की  जा  रही

 प्रशन  नहीं  उठता  |
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 पाइप  निन प्लांट

 5181.  Wt  डी०  Mo  चन्द गौड़ा  :  क्या  इस्पात  शर  खान  मं  त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  गैस  कौर  पानी  के  परिवहन  के  लिये  प्रयोग  किये  जाने  वाले

 इस्पात  पाइप  बनाने  हेतु  एक  वेल्डिड  पाइप  लगाने  का

 यदि  तो  प्लांट  की  भ्र नुमा नित  लागत  ak  क्षमता  क्या  ak

 /
 \

 उपकरणों  का  आयात  fee  देश  से  किया  जायेगा  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  सुखदेव  प्रसाद  )  at

 इस  yan  पर  15.3  करोड़  रुपये  खर्च  आने  का  प्रतिमान  ण  प्रस्तावित  कारखाने  कौ

 स्पायरली  बेल्डिड  पाइप  तैयार  करने  की  वार्षिक  क्षमता  55,000  टन  होगी  ।  इस  कारखाने  में  14”

 से  60”  व्यास  के  पाइप  तैयार  fea  जायेंगे  ।  पाइप  की  चार  की  मोटाई  10  मि०सी०  तक  होगी  |

 आयात  किये  जाने  वाले  dada  तर  उपस्करों  की  सप्लाई  के  लिए  पश्चिम  जमनी  की  एक

 फर्म  को  झ्रारर  दिया  गया

 मजदूरों ate  कामिक  संघ  नेताओं  को  सुरक्षा

 5182.  सौहार्द  इस्माइल  कया  श्रम  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  19  1974  को  पश्चिम  बंगाल  राज्य  श्रमिक  सलाहकार  बोर्ड  की  बैठक

 में  लिए  गए  इस  निर्णय  की  सरकार  को  जानकारी  है  कि  मजदूरों  ae  कामिक  संघ  नेताओं  पर  किए

 जाने  वाले  हमलों  को  तुरन्त  रोका  जाये  कौर  किसी  भी  कर्मचारी  को  शापने  कार्य  स्थल  पर  जाने  से

 दस्ती  न  रोका  जाये  ate  कार्मिक  we  नेताओं  कौर  मजदूरों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  की  कौर

 यदि  तो  उक्त  fama  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  संवालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  कौर  यह  मामला  राज्य  परिक्षेत्र

 में  आता  है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  नीचे  उद्धत  की  गई  है

 “19  1974  को  श्रम  मंत्री  की  ट्रेड  यूनियन  नेताओं  जिन्हें  राज्य  श्रम  सलाहकार

 बोर्ड  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  के  साथ  हुई  बैठक  का  मतैक्य  नीचे  उद्धृत  किया  गया  है  ——

 1.
 यह  बैठक  सर्वसम्मति  से  श्रमिकों  we  ट्रेड  यूनियन  नेताओं  पर  हुए  हमलों  कौर  बल

 प्रयोग  द्वारा  ट्रेड  यूनियनों  पर  किये  गए  कब्जे  की  निन्दा  करती  है  ।

 2.
 जिन  श्रमिकों  उनके  नियंत्रण  से  परे  कारणों  की  वजह  से  जबरी  अनुपस्थिति  के

 लिए  उन  के  नियोजकों  द्वारा  बर्खास्तगी  या  सेवा  समाप्ति  के  नोटिस  दिए  गए  हैं  उनका  अपनी

 सवारा  में  अपना  लिया  बना  रहना  कौर  उन्हें  अपने  ५  पदों  पर  बहाल  किया  जाना  चाहिए
 क  सेवा  समाप्ति  या  बरखास्तगी  के  यदि  कोई  हों  तो  रद  किए  जाने  चाहिएं

 3.
 यूनियनों  के  उन  कार्यालयों  जिन  पर  जबरदस्ती  कब्जा  कर  लिया  गया  तत्काल

 खाली  कर  दिया  जाना  चाहिए  कौर  पहले  की  यूनियनों
 के  प्रतिनिधियों  को  उन  यूनियन  कार्यालयों

 से  काम  करने  देना  चाहिए  ।
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 19  1974  लिखित  उत्तर
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 4.  श्रमिकों  at  ट्रेड  यूनियन  नेताओं  पर  शारीरिक  area  तत्काल  बंद  किया  जाना

 we  किसी  भी  श्रमिक  को  अपने-अपने  काम  के  स्थान  पर  कार्य  के  लिए  उपस्थित  होने से

 शारीरिक  रूप  से  रोका  नहीं  जाना  चाहिए  ।  सभी  संबंधित  पक्षों  को  टेड  युनियन  नेताओं  और

 श्रमिकों  की  पूर्ण  सुरक्षा  सुनिश्चित  करनी  चाहिए  ।

 ऊपर  मद  संख्या  4  पर  उद्धत  किए  गए  मतैक्य  की  कार्यान्वित  ट्रेड  यूनियन  कार्यकर्ता द्र ों

 की  स्वयं  अपनी  जिम्मेदारी  है  ।  राज्य  सरकार  के  विधि  ak  व्यवस्था  संबंधी  ट्रेड  afr

 कार्यकर्ता डि  की  सुरक्षा  के  लिए  हमेशा  उसी  प्रकार  उचित  कदम  उठाते  हैं  से  कि  वें  राज्य

 के  अन्य  सभी  नवासियों के  संबंध  में  उठाते  हैं  ।

 पटेल  चेस्ट  इंस्टीटूट  दिल्लो  द्वारा  फफक  की  विराटता  के  बारे  में  श्रनसंधान

 5183.  श्री  ato  के०  दास चौधरी  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पटेल  dee  दिल्‍ली  एस्पजिलस  फल बस  नाम  से  पुकारे  जाने  वाली  फफूंद

 की  विराटता  ate  जीव  विज्ञान  ate  कीटाणु  ae  में  इसकी  क्षमता  के  बारे  में  अ्रनसंधान  कर  रहा  2;

 क्या  इंस्टीट्यूट  को  उस  प्रयोजन  के  लिये  अमरीकी  कृषि  विभाग  से  अनुदान  प्राप्त  हो

 wk

 श्रतुसंधान  प्रतिवेदन  नियमित  रूप  से  भेजे  जा  रहे  be

 य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०  एस०

 शीला-फ्लैक्स  नामक  नकद  की  विषाक्तता  के  बारे  में  जिसे  बाजरा  और  रागी  wife  जैसे  wary  खराब

 हो  जाते  वल्लभभाई  पटल  कक्षरोग  दिल्‍ली  अनुसंधान  कर  रहा  है  ।  जैविक  ate  रोगाणु ्र ों

 संबंधी  संघर्ष  में  इसकी  कोई  प्रत्यक्ष  क्षमता  नहीं  3  |

 ate  (7)  इस  परियोजना  के  लिए  यह  संस्थान  अ्रनदान  कृषि  मंत्रालय  के  जरिये  प्राप्त  करता

 है  शर  इसके  बारे  में  जो  रिपोर्ट  - (: ह  उस  मंत्रालय  क  साथ-साथ  अ्रमरीका  के  कृषि  विभाग को  भी

 भेजी  जाती  हैं  ।

 ईरान  तथा  अन्य  देशों  को  लोह  वयस्क  निर्यात  करने  के  लिए  नया  बंगलौर पत्तन

 रहे  बताने  की  कपा  करेंगे 84.  श्री  पी०  श्रार०  भिनाय  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री 2
 कि

 क्या  कुद्रेमुख  से  ईरान  तथा  wey  देशों  को  फीडਂ  के  रूप  में  लौह-श्रमिक का  निर्यात

 करने के  उद्देश्य  से  नये  मंगलौर  पत्तन  को  गहरा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 नौवहन site  फरवरी  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एच ०.ए एस०  :  नये  मंगलोर  पतन  को

 और  गहरा  करना  कुद्रेमुख  अयस्क  के  काम  में  लाने  के  निर्णय  पर  निर्भर  करता है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 ra  a  ee  $e  ee

 ~  यात्रियों के  लिये  चिकित्सा  सुविधायें

 5185.  ato  के०  जाकर  शरीफ  :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सऊदी  में  हज  करने  की  अवधि  के  समय  हज  की  यात्रा

 के  दौरान  भारत  द्वारा  प्रदान  की  गयी  चिकित्सा  सुविधायें  संतोषप्रद  नहीं
 at

 यदि  तो  हज  की  यात्रा  के  दौरान  मदीना  तथा  सिन्हा  जाने  वाले  भारतीय  हज

 यात्रियों  के  लिये  चिकित्सा  सुविचारों  के  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिन पाल  नहीं  ।

 सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करती  है  कि  हमारे  हज  यात्रियों  को

 सुविधायें  बराबर  मिला  करें ।

 डियागो  रशिया  द्वीप  में  ग्र मरी को  सेनिक  चड्ढा  बनाये  जाने  का  हाउस  कमेटी  द्वारा  समर्थन

 5186.  श्री  राजदेव  fag  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हाउस  कमेटी  ने  प्रतीक  प्रशासन  के  हिन्द  महासागर  के

 red rH T  न्  पी डियागो  एशिया  द्वीप  में  सैनिक  age  बनाने  के  प्रस्ताव  को  इस  आधार  पर  ठहराया  है  कि  भारत

 का  परमाणु  परीक्षण  एक  गंभीर  घटना

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  अमरीकी  प्रशासन  को  भारत  की  प्रतिक्रिया  बताने  के  लिये

 कोई  की  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  विपिन पाल  :  are  सरकार  ने  सदन  की

 विनियोग  समिति  की  रिपोर्ट  देखी  है  जिसमें  दूसरी  बातों  के  अलावा  भारत  के  शांतिपूर्ण  परमाणु  परीक्षण

 पर  भ्रालोचनात्मक  टिप्पणी  की  गई  है  ।  यह  रिपोर्ट  समिति  के  विचारों  को  प्रतिबिंबित  करती  है  ak

 यह  नहीं  समझना  कि  यह  रिपोर्ट  अमरीकी  प्रशासन  की  स्थिति  का  प्रतिनिधित्व  करती  भारतीय

 राजदूतावास  द्वारा  बराबर  इस  बात  की  कोशिश  की  जाती  है  कि  अमरीकी  कांग्रेस  के  सदस्यों  प्रशासन

 के  सामने  सही  स्थिति  प्रस्तुत  की  जाए

 Opening  of  Homoeopathic  Ayurvadic  and  Unani  Medicine  Centres

 5187.  Shri  Chandu  Lal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state

 (a)  Whether  the  All  India  Institute  for  Research  in  Ayurvedic,  Homoeopathic  and
 Unani  medicines  under  his  Ministry  have  taken  a  decsion  to  open  some  centres  ;

 (b)  ifso,  whether  any  decision  has  been  taken  in  regard  to  places  where  these  centres
 will  be  opened  and

 (८)  the  basis  on  which  the  decision  has  been  taken  by  the  Centre  ?

 The  deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Famiiy  Planning  (  Shri  A.K.M.
 Ishaque)  :  (a)  There  is  no  suc  hinstitute  as  India  Institute  for  Researchin  Ayurvedic,
 Homoeopathic  and  Unani  1 medicinesਂ

 under
 the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning.

 (b)  and  (c)  :  Questions  do  not  arise.
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 ह  ee  ~-—  ना  लि

 खित  उत्तर

 Expenditure  on  Bangladesh  Refugees

 5188.  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :  Will  the  Minister  of  Supply  and  Rehabilitation
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Bangladesh  refugees  who  have  settled  in  India  ;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Supply  and  Rehabilitation  (Shri  G.  Venkatswamy):
 (a)  After  the  liberation  of  Bangladesh,  the  repatriation  of  the  refugees  who  had  come  to
 India  from  that  country  after  25th  March,  1971,  was  completed  in  March  1972.  This
 includes  practically  all  the  non-camp  refugees  also.

 (b)  Does  not  arise.

 पश्चिम  बंगाल  में  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल  लिमिटेड का  कारखाना  स्थापित  करना

 5189.  श्री  atta  भट्टा वा यं  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल  लिमिटेड  का  एक  कारखाना

 स्थापित  करने  पर  बिचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  कब  शर  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  To  के०  एम०  इसहाक )  श्र

 पांचवीं  पंचवर्षीय  रोजना  के  दौरान  इण्डियत  ड्रग्स  ate  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड
 का  केवल  दो  संयंत्र

 लगाने  का  विचार  है

 (i)  निकोटिनामाइड  संयंत्र  जिसकी  वार्षिक  क्षमता  300  टन  होगी  ate  जिस  पर  oem:

 538  रुपये  का  खर्चे  भरायेगा  तथा  (ii)  फार्मूलेशन  यूनिट  जिसकी  अ्रनुस।नित  लागत  550  लाख

 रुपये  होगी  ।  निकोटिनामाइड  aaa  बिहार  राज्य  में  लगाने  का  जहां  फैसला  हो  चुका  वहां  wat  तक

 az  फैला  नहीं  हो  पाया  है  कि  फार्मलेशन  यूनिट  कहां  खोला  जाएं  ।  पश्चिम  केरल  कौर  महाराष्ट्र

 राज्य  सरकारों  ने  पैट्रोल  ae  रसायन  मंत्रालय  से  इण्डियन  ड्रग्ज  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  नए

 यूनिटों में  से  एक  यूनिट  उनके  राज्य  में  खोलने  का  अनुरोध  किया  है
 ।

 Publication  of  White  Paper  on  Mini  stee]  Plants

 5199.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :

 Shri  Phool  Chand  Verma

 Will  the  Minister  of  Steeland  Mines  be  pleased  to  stat

 (a)  Whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  an  article  published  in  the
 Press  on  the  7th  September,  1974  that  a  whi
 and

 te
 paper be  published  about  mini  Stee]

 plants;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  to  various  points  raised  in  the  article  in  this
 regard  ?

 5.0
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 Thc  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  andMines  (Sh  ri  Sukhddey  (P<asad)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  installed  capacity  in  the  electric  furnace  ind  ustry  for  steelmaking  is  not  being
 fully  utilized  owing  to  power  shortages  in  a  number  of  States.  Further,Substantial  capacity
 which  has  been  licensed  is  yet  to  be  commissioned.  The  objective  is,  therefore,  to  consolidate
 the  capacity  already  authorised  and  to  regulate  the  further  growth  of  the  electric  furnance

 industry  for  steel  making  in  keeping  with  the  availability  of  essential  inputs  viz.  electric

 power  and  ferrous  scrap.  In  view  of  this,  it  is  not  proposed  to  bring  out  a  White  Paper
 on  this  subject  at  this  stage.

 देश  में  प्रौोषधियों में  सिलावट  रोकने  के  लिये  प्रयोगशालाएं

 5191.  श्री  जीत  कुमार  राहा  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 समस्त  देश  में  औषधियों  में  मिलावट  को  रोकने  के
 लिये कुल

 प्रयोगशालाएं  कितनी  हैं  ;

 उन  warrant  में  कितने  व्यक्ति  काम  करते

 क्या  सरकार  ate  प्रयोगंशालाएं लाएं  स्थापित  कर  रही  कौर
 ै

 यदि  at,  तो  कितनी ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री
 ए०  के ०  एम०  (¥)  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी
 ।

 we  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  wants गत  सरकार  का  राज्यों  को  खाद्य  पदार्थों  शर

 दवाइयों
 की

 जांच  करने  के  लिए  नई प्रयोगशालाएं  खोलने  श्र  मौजूदा  प्रयोगशालाओं को  न्य *  करने  के

 लिए  भ्रामक  सहायता  देने  का  विचार  है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  योजना  में  4.  25  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया  गया  है
 ।

 इस  योजना का  ब्यौरा  प्रभी तक  तैयार  नहीं  gar

 दिल्‍ली में  परिवार  नियोजन  को  लोकप्रिय  बनाना

 5192.  श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :  कया  स्वास्थ्य  why  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  लोकप्रिय  हो  गया  ट  ः

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  >.
 @,r

 frat vo  rt परिवार  नियोजन  की  विभिन्न  योजनाओं  पर
 में  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गई

 श्योर

 क्या  सरकार  अन्य  राज्य  सरकारों  को  परिवार  नियोजन  को  लोकप्रिय  बताने के  लिये

 दिल्‍ली  के  तरीके  भ्र पना ने  को  कहेगी ?

 स्वास्थ्य  भोर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए०  के०  एम०  :

 हा  |

 म्  bag दिल्‍ली  ta  महानगर  wa  ol  Hod  म  कौर  उच्च  मध्यम  श्रेणियों  के  नियत  aT  वाले  लोग

 बड़ी  संख्या  में  रहते  साक्षरता  भी  अपेक्षाकृत  अधिक  विभिन्न  प्रकार  के  मनोविनोद  केन्द्र  खुले  हुए
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 से  कालिया  x य सेवायें  भी  अपेक्षाकृत सर At  लेर तता  AY  कछ  ऐसे  arin  ण  सामाजिक  कारण  हैं  जिनके  रहते

 परिवार  नियोजन  को  अधिकाधिक  अपनाने  में  सहायता  मिलती  है  ।

 (1)  दिल्‍ली  में  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना वधि  (1969-70  से  1973-74)  में  परिवार  नियोजन

 की  विभिन्न  योजनाओं  पर  कुल  163.  57  लाख  रुपय खच  हुए ।

 प्रत्येक  राज्य  में  परिस्थितियां  भिन्न-भिन्न  होती हैं
 भर  स्थानीय  वातावरण  के  ग्र नकल  हीं

 तै प्ररणात्मक  नीति  बनाई  जाती

 एम०  थी ०  alo  एस०  तथा  इन्टर्नशिप  पुरी  करने  के  पश्चात  सरकारी  सेवा  करने  के  लिए

 बाड़  भरना

 5193.  श्री  के०  एस०  चावड़ा  :  क्या  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  एम०बी०बी०एस०  के  छात्रों  को  एक  बांड  भरना  पड़ता  है  कि  वे  ए
 ०बी०एस  ०

 रहेंगे ; तथा  इंटर्नशिप  पूरी  करने  के  पश्चात्‌  दो  वर्ष  सरकार  की  सेवा  में

 (  )  यदि  at,  तो  गत  वर्ष  अनुसूचित  जातियों/जन  जातियों के  कितने  छात्रों  ने  एम ०  बी  ०बी  ०  एस  ०

 तथा  इस्ट नें शिप  पुरी  की  ate  उनमें  से  कितने  को  उक्त  करार  (  )  की  शर्तों  के  अ्रनुसार  नियुक्ति

 की  पेशकश  की  गई  है  कौर  एम०बी०बी०एस०  पास  करने  के  बाद  इंटर्नशिप पूरी  करने  तथा  नीति  पत्र

 >
 प्राप्त  करने  के  बीच  समय-प्रितपाल के  कारण

 क्या  अहमदाबाद  के  सरकारी  होस्टल  में  बहुत  से

 अनुसूचित

 जाति  के  जिनकी

 alt ही
 हमें

 नियुक्ति  की  गई  को  आप्रावास  प्रदान  नहीं  किया  गया है  यद्यपि  होस्टल में  रिक्त  ग्रा वास

 उपलब्ध  फ  }  ait

 अनुसूचित  जाति  के  नय  नियुक्त  हुये  डाक्टरों  को  यह यह  सुविधा  न  देने  के  क्या  करम

 £ ह  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  ए०  के०  एम०  :  :  मेडिकल

 कालेज  में  प्रवेश  के  समय  सभी  छात्रों  से  देहात  में  कम  से  कम  दो  बर्ष  तक  काम  करने  के  लिए  एक  बांड

 भराने  का  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों
 को  1972  में

 एक
 सुझाव  दिया  था  ।  राज्यों/किन्द्

 आसित  क्षेत्रों  में  से  कुछ  ने  इस  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 हां  तक  भारत  सरकार को  आरक्षित  सीटों  पर  प्रवेश  का  संबंध  इस  बारे  में  नामांकन  पत्र  में

 तक  wt  ag  रखीं  गई  है  कि  यदि  सरकार  उनसे  कहे  तो  ऐसे  सभी  उम्मीदवारों  की  TAF or  ०  एस  ०

 SUT  पूरा  कर  लेने  पर  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  के  wit  काम  करना ्

 ग्रोवर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  यथा  समय  रख  दी

 संकटग्रस्त  तथा  बन्द  पड़े  चाय  बागानों  के  मालिकों  द्वारा  कमंचारो  भविष्य  सिधि  को  राशि

 का  जमा  जाना

 5191.  WY  टना  राव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संकटग्रस्त  तथा  बन्द
 पड़े  चाय  बागानों  के  मालिकों  ने  कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि

 रानी  सरकार  के  पास  कर  दी

 57



 W  ritten  Answers  December  19,  1974

 -  et

 (a)  af  तो  इन  भ्राभसाचारों
 के  दोषी  मालिकों  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  राशि

 वसूल
 करने

 के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  झर  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  के  सुपुर्द  जो  इसका  प्रशासन  भी  करता  यह  बोर्ड  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 शर  परिवार  पेंशन  निधि  1952  के  अन्तर्गत  गठित  एक  सांविधिक  संगठन  है  ।  झधिनिमम

 प्र  उसके  प्रधान  बनाई  गई  योजना  के  अन्तर्गत  कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  की  राशियां  सरकार  के

 पास  नहीं  बल्कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  पास  जमा  की  जाती  हैं  ।  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त

 ने  सूचित  किया  है  कि  प्रश्न  में  मांगी  गई  अपेक्षित  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वह  एकत्र  की  जा  रही

 है  शौर  यथासमय  सभा  की  मेज पर  रख  दी  जाएगी ।

 उत्तरों  लखोमपुर-कमलाबाड़ी  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  की  मांग

 5195.  श्री  विश्वनारायण  क्या  नौबहन ah  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ग्रासिम  सरकार  तथा  वहां  के  लोगों  ने  खबोली  तथा  सहनसीरी  नदियों  पर  दो  स्थायी

 पुलों  सहित  उत्तर  लखीमपुर-कमलाबाड़ी  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  सड़क को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने का
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?
 tay

 नौवहन  प्रौढ़  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Tao  एम०  से  पांचवीं

 योजना में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  में  नई  सड़कों  को  शामिल  करने  के  लिए  अ्रसम  सरकार  से

 प्राप्त  प्रस्तावों  में  उत्तर  लखीमपुर  से  कमलाबाड़ी  तक  की  सड़क  शामिल  है  ।  इस  सड़क  को  सुबनसिरी

 और  खबाली  नदीं  काटती
 है

 ।  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  में  नई

 सड़क  को  शामिल  करने  के  वारे  में  ad  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  अतएव  असम  सहित

 किसी  विशेष  राज्य  में  किसी  सड़क  या  सड़कों  के  बारे  में  स्थिति  को  इस  समय  बताना  संभव  नहीं

 जिसे  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  एक  नये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  लिया  जायगा  |

 मंजरियों की  निर्धारित  समयावधि  समाप्त  हो  जाने  पर  ह  सैनिकों  को  वाहनों का  आवंटन

 5190.  श्री  महादीपक  सिंह  शाक्य  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  wage  सैनिकों  को  मंजूरी  की  निर्धारित  समयावधि  समाप्त  हो  जाने  पर  वाहन

 दिए  गए  थे  ate  भूतपूर्व  सैनिकों  द्वारा  पहले  छांटे  गए  घटिया  वाहनों  को  रद  करके  रच्छ  मरकरी  वाहन

 थे  we

 (a)  यदि  at  दोषी  व्यवसायों के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी  ato  नायक  )  (®)  किसी  ways  सैनिक  को  मंजरी नू
 की  निर्धारित  समयावधि  समाप्त  हो  जाने  पर  वहन  आबंटित  नहीं  किया  war  |  यदि  कोई  भूतपूर्व
 सैनिक  फालतू  रक्षा  स्टाक  से  ग्रावंटित  किए  गए  वाहन  को  नियुक्ति  mae  में  विनिर्दिष्ट  समयावधि  के
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 अन्दर  नहीं  है  तो  वह  समयावधि  बढ़ाने  के  लिए  maar  कर  सकता  है  ।  जब  इस  प्रकार  से

 वधि  बढ़ा  दी  जाती  है  तो  वह  पहले  चयन  किए  गए  वाहन  के  बदने  में  उसी  प्रकार  के  वाहन  का  चमन

 कर  सकता है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 देश  में  यातायात  प्रणाली में  परिवर्तन

 5197.  श्रीमती
 प्रेम  लाबाई

 दाजी  साहेब  नया  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  को  पयाताघधाति  बंगाली  में  निकट  भविष्य  में  सड़क  पर
 att

 ava  की  बजाय
 दायें  हाथ  की  me  चलने  के  बारे

 में
 परिवर्तन  करने  की  सरकार  की  कोई

 यदि
 तो

 संभाव्यता  तथा  इस  पर  होने  वाले  व्यय
 का

 पता  लगाने  के  लिये  कोई  अध्ययन
 किया  गया

 >

 क्या  सरकार को  पत्रा  है
 कि

 भारत  बढ़त  कम  ऐसे  देशों  में  से  एक  है  जहां  सड़क  पर  बायीं

 ग्रोवर  चलने  की  प्रणाली है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  इस  समय  सरकार

 के  समक्ष  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को  स्वायत्तता  देने  के  aaa  में  हिन्दुस्तान  ea  लिमिटेड  को  नति

 5198.  श्री  चन्द्र  शैतानी  :  क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस्पात  संयंत्रों  को  स्वायत्तता  देने  की  अपनी  नीति  में  संशोधन  कर  दिया

 oy

 (a)  क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  मुख्य  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  उसके

 सारे  कार्य  स्टील  अथारिटी  श्राफ  इण्डिया  ने  ले  लिये  कार्य  करता  atk

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  मुख्य  कार्यालय  समाप्त करके  कितनी  बचत  की  जायेगी ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 सुखदेव

 :  जी  नहीं

 कौर  स्टील  अथारिटी  ore  इण्डिया
 लि०

 की  स्थापना  के  सन्दर्भ  में  हिन्दुस्तान  स्टील

 लि०  के  पुनर्गठन  का  प्रशन  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  |
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 ण

 देस  से
 ह्

 रोग  का

 5199.  श्यो  एम  ०:  रामगोपाल  क्या  स्वास्थ्य  झोर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनका  घ्यान  फोन  महीनों  के  भीतर  देव  रेबीज रो रो रोग  से  उन्मूलन  (७  स्वास्थ्य

 सेवा  के  महानिदेशक  के  aero  को  कौर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  ute  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ए०  के ०  THo
 झर

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  ने  यह  कहा  था  कि  यदि  उनके  पास  सभी  gare  कुत्तों  को  पकड़ने  और  नज्म पयना

 खत्म  करने  तथा  जितने  पालतू  कुत्त ेहैं  उन्हें  रजिस्टर  करने  कौर  रोग  रक्षित  करते  का  अधिकार

 ।  राज्य  सरकार  स्थानीय प्राप्त  हो  तो  अलक  रोग  को  देश  से  खत्म  किया  जा  सकता  है

 निकायों  को  समय-समय  पर  यह  सलाह  दी  जाती है  कि  तरे  उपयुक्त  ढंग  से  कार्यवाही  करें  ।

 बध  1975  सनौर  1974  के  दौरान  इस्पात  उत्पादन  की  प्राप्ति

 5200.  डा०  के०  एल०  क्या  इस्पात  झर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि

 इस  समय  प्रति  वर्ष  wale  1972  प्रौढ़  1974 में  इस्पात  उत्पादन  की  वास्तविक  प्राप्ति

 चै
 ह्

 way  दस  att  के  fat  इस्पात  की  सांग  क्या

 आयातित  इस्पात  की  प्रति  टन  कौर  देश  में  निर्मित  इस्पात  को  लागत  क्या  जगह  कौर

 इस्पात  की  आवश्यकता  कौर  उपलब्ध  मात्रा Tat  में  जो  ग्रस्त  ्  नहं  कसे  दूर  किया  जायेगा

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  1973  के  कलंडर  वह  में

 सर्वतोमुखी इस्पात  कारखानों  दुर्गापुर  डिस्को  ate  इसको  में  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन

 45,  52  लाख  टन  अर  1974  की  अवधि  में  12.  60  लाख  टन  हुआ |

 पांचवें  पंच  वर्षीय  योजना  के  शांति  वर्ष  वर्ष  1978-79)  में  tare  साधारण

 इस्पात  की  मांग  105.91  लाख  टन  श्र  छठी  योजना  के  ग्रीम  वर्ष  वर्ष  1963-84)

 171.85  लाख  टन  होने  का  है

 रायात  किए  जाने  वाले  इस्पात  की  देश  में  पहुंचने पर  लागत  लगभग  5,000  रू०

 जै प्रतिशत  बैठ सी है  ।  घरेलू  इस्पात  का  औसत  विक्रेय  मूल्य  लगभग  1800  रुपये  प्रति  ए  |

 मांग  are  उपलब्धि  के  अन्तर  को  वर्तमान  कारखानों  का  विस्तार  करके  तथा  कार खान

 को  स्थापना  करके  ate  विद्युत
 भाप

 भट्टियों  के  उत्पादन  द्वारा  पूरा  करने  का  विचार है  ।  पांचवीं  योजना

 क  मसौदे  में में  योजना  के  wat  तक  साधारण  इस्पात  के  बारे  में  लगभग  श्रात्म  निर्भर  होने  की  परिकल्पना
 झाग

 की  गई  हो  सकता  है  कि  कुछ  श्रेणियों  का  उत्पादन  |  है  he  |  से  अधिक  हो  जाए  जिसे  निर्यात  करना

 पड़ेगा  बर  कुछ  wer  श्रेणियों  का  उत्पादन  मांग  से  कम  रहे  जिस े3 ग्रा यात  द्वारा  करता  होगा  ।
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 i  a की  ति  क

 फास्फेट  उर्वरकों  के  मलय

 5.201  थो  प्रबोध  चन्द्र

 at  राम ससहाय पिंड

 पूति  site  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  फास्फेट  उर्वरक क  के  मुख्य  को  कम  करने  के  लिये  अमरीका
 से

 भ्रनुरोध

 किया  कौर

 x  ? @ यदि  तो  उस  देश  की  क्या  प्रतिक्रिया

 कौर  पुनर्वास  मंत्री  श्रार०  Fo  :  a  (a)  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 की  सरकार  से  सरकारी  स्तर  पर  उर्वरकों  का  कोई  क्रय  सना  (ane waar  faa  नहीं  किया  जाता  ।  संयत  राज्य

 अमरीका  में  पुरतिकर्त्ताओों  से  व्यापारिक  स्तर  पर  उर्वरकों  की  खरीद  की  जाती  ।  यह  खरीद साल  की

 वर्तमान  मूल्यों  ake  सुपुर्दगी  की  अवधि  के  one  पर  समुचित  सम्भाव्य  मूल्यों पर  निविदा

 अथवा  बातचीत  के  माध्यम  से  होती  है  ।

 भारतीय  औषधि  नियंत्रण  अधिनियम  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  संघ

 asian  द्वारा  अभ्यावेदन

 5202.  श्री  समर  गुहा  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  ह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  संघ  ने  भारतीय  प्रोक्ति  नियंत्रण  ग्र धि नियम  तथा  निगम  के  उपबंधों

 में  भी  परिवर्तन  करने  के  लिए  कई  अभ्यावेदन  दिये  थे

 यदि  at,  तो  उन  में  दिये  गये  सुझावों  सहित  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 कया  औषधि  निमंत्रण  उपायों  संबंधी  अधिनियम  तथा  नियमों  के  उपबन्धों  को  लागू  करने

 कें  लिए  जिला  समय  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  औषधि  लाइसेंस  जारी  किये  जाने  तथा  सब  डिवीजनल

 स्वास्थ्य  अधिकारी  द्वारा  निरीक्षण  किये  जाने  संबंधी  वर्तमान  प्रणाली  श्रत्यधघिक  पर्याप्त  पाई  गयी

 डाक्टरों  के  नस्लें  की  आवश्यकता  वाली  दवाई  की  दुकानों  द्वारा

 जारी
 करके

 बिक्री  की  जाने  वाली  waged  fo  एच०  तथा
 एल०  की  दवाइयों

 की  बिक्री  संबंधी  उपबन्धों

 का  उल्लंघन  किया  जाता

 {z) धारा  क्या  इन  भ्  के  कारण  मैनड्रिवा  तथा  हिप्टोजिन  जेसी  क्यों  का  सबका  द्वारा

 पिय  प्रयोजनों  के  लिये  were  उपयोग  किया  रहा  कौर

 at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हूं  और  क्या  सरकार  भ्रावश्यक  उपबन्धों  भारतीय

 भ्रोषधिं  नियंत्रण  अधिनियम  संबंधी  आवश्यक  नियमों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  कार्यवाही  करेगी ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  yo  के०  एम०
 att

 a इण्डियन  मेडिकल  एसोसिएशन  न  AMT  धन  सामग्री  अधिनियम  भोर  नियमों  के  उपबन्धों  का
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 ee  ae

 परिवहन  करने  के  लिये  स्वास्थ्य  eee  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  को  प्रत्यक्ष  रुप  से  नहीं  कहा  ea

 उन्होंने कुछ  संकल्प  पारित  किए  हैं  जिनमें  उन्होंने  औषधि  ate  फार्मास्यूटिकल्स  सबंधी  टास्क
 की  रिपोर्ट  पर  अपने  विचार  दिये हैं  श्र

 उन्होंने
 औषधि  तथा  फार्मास्यूटिकल्स  उद्योग  संबंधी

 समिति  कौर  रसायन  मंत्रालय  )  ट्विटर  जारी  की
 ी

 गई  प्रश्नावली  का  उत्तर  देते  हुए  ग्रोस्ज़ी  कौर
 >

 प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  कौर  नियमों  को  कारगर  ढंग  से  लाग  करने  के  लिए  निम्नलिखित  सुझाव

 दिये  =r

 1.  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  ऑ्रधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  रहता-प्राप्त  चिकित्सकों  के

 नुस्खों  पर  दवाईयां  दी  जानी  चाहिये  ate  छोटे-मोटे  चिकित्सकों  के  न्स्खों  पर  विक्रेताओं  छारा

 दवाई  दिए  जाने  की  प्रेक्टिस  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिय े।

 2.  दवाइयों  के  उत्पादन  पर  कड़ी  प्रतिभा  बरती  जानी  चाहिये  और  नकली  तथा  मिलावटी

 दवाइयों  को  बेचने  वालों  के  विरुद्ध  शीघ्र  मुकदमे  चलाए  जाने  चाहिये  ।

 प्रकार  से  संशोधित कर 3.  औषधि  ate  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  उपबन्धों  को

 लिया  जाए  ताकि  दवाइयों  को  बेचने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  समय  दवाई  की  विषाक्तता  के

 साथ-साथ  उसकी  प्रभावकारिता  को  देखा  जाए  ।

 =
 4.  जब  नई  दवाइयों  के  बनाने  का  लाइसेंस  ry  दिया  जाए  तो  इंस्टालेशन  संबंधी  कार्य

 उचित  अवधि  के  भीतर  पूरा  हो  जाना  चाहिये  श्र  ast  तरह  से  निरीक्षण  करने  के  बाद  ही

 लाइसेंस  का  नवीकरण  किया  जाना  चाहिये  ।

 जिला  wer  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  दवाइयों  के  लाइसेंस  देने  की  जो  प्रणाली  है  वह

 काफी  संतोषजनक नहीं  है  ।  केरल  कौर  दिल्‍ली  जैसे  राज्यों  में  जहां  बिक्री

 लाइसेंस  राज्य  औषधि  नियंत्रकों  द्वारा  जारी  किये  जा  रहे  हैं  at  निरीक्षण  कार्य  औषधि  निरीक्षकों

 द्वारा  किया  जा  रहा  बिक्री  स्तर  पर  इन  अधिनियमों  झर  नियमों  को  लाग  करने  का  काम  काफी

 बरच्छा चल  रहा  है  ।

 पंजीकृत  चिकित्सकों  के  नुस्खे  पर  बेची  जाने  वाली  अनुसूची  एच
 ०

 कौर  एल०  में  सम्मिलित

 ग्रौषध्ियों  की  बिक्री  से  संबंधित  झ्रीषधघि  एवं  प्रसाधन  सामग्री  नियमावली  के  उपबन्धों  का  समग्र  रूप  से  पालन

 किया  जाता  रसायनों  द्वारा  इन  उपबन्धों  का  पालन  न  fet  जाने  बात  निरीक्षण  के  दौरान

 अराई  है  ।

 कुछ  राज्यों  में  पंजीकृत  चिकित्सकों  का  नुस्खा  लिये  बिना  मसैनड्राक्स  तथा  हिप्टोजित
 जसी

 दवाइयों की  बिक्री  के  मामले  ध्यान  में  व्  हैं  ।

 औषधि  एवं  प्रसाधन  सामग्री  नियमावली  के  वर्तमान  उपबन्धों  के  अधीन  एच०

 श्र  एल०  में  सम्मिलित  दवाइयां  जिनमें  एन्डिलाइजर  ata

 प्राणी  दवाइयां  भी  ar  जाती  पंजीकृत  चिकित्सकों  के  नुस्खे  पर  फुटकर  बेची  जा  सकती  हैं
 ।  जो

 रसायामज्ञ  इन  ्  वाली  दवाइयों  को  बेचता  है  उसे  एसी  प्रत्येक  दवाई  की  बिक्री  का  ga  विवरण  एक

 रजिस्टर  में  रखना  होता  है  ate  औषधि  निरीक्षकों  के  द्वारा  निरीक्षण  के  लिए  उसे  प्रस्तुत  करना  होता

 छात्रों  करा  साइकोट्रॉपिक  दवाइयों  का  दुरुपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  मिली  रिपोर्टों  के  फलस्वरूप

 62



 23  श्रम्रहायण  1596  fafa त  उत्तर

 इन  दवाइयों  की  बिक्री  पर  sie  अधिक  कारगर  नियंत्रण  रखने  के  प्रयोजन  के  लिए  एवं  प्रसाधन

 सामग्री  नियमावली  के  उपबन्धों  को  कठोर  बनाने  के  प्रश्न  पर  चिर  किया  गया  ।  केन्द्रीय  श्र  राज्यों  के

 औषधि  नियंत्रकों  को  एक  समिति  ने  इस  मसले  पर  गहराई  से  विचार  किया  है  और  एक  रिपोर्टे  प्रस्तुत

 की  है  जिसमें  उसने  औषधि  एवं  प्रसाधन  सामग्री  नियमावली  में  मुख्य  फेर-बदल  करने  के  लिए  सुझाव  दिये

 इस  समिति  ने  जो  सुझाव  दिये  है  उन  पर  औषधि  तकनीकी  सलाहकार  बोर्ड  217.0  दिसम्बर  1974 को

 होने  वाली  अपना  हिचक  में  विचार  किया  जायेगा  ।

 लोगों  को  सस्ती  कोमल  पर  औषधियाँ  उपलब्ध  करने  संबंधी  प्रस्ताव

 5203.  श्री  Ato  के ०  चस्रप्पन :  कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ऐसी  कुछ  परियोजनायें  प्रारंभ  करने  संबंधी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  जिससे

 लोगों  को  सन्तों  कोमल नग  सलत  पर  ग्रोषघधियां  उपलब्ध  को  जा  AK

 न्गा यदि  ,  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 स्वस्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए०  के०  एम०  :
 जी

 al  |

 अनिवार्य  तथा  जीवन  रक्षक  ग्रौषधियों  और  घरों  में  अधिकांश  प्रयुक्त  होने  वाली  दवाइयों

 को  सस्ती  कीमत  पर  बड़े  पैमाने  पर  तैयार  करने  की  एक  योजना  पर  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन

 मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है  ।  इस  योजना  के  अनुसार  मंत्रालय  द्वारा  तैयार  की  गई  लगभग  100  अनिवार्य

 औषधियों  की  एक  सुची  पर  उन्हें  बताने  ate  देहात  में  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  वाली  प्रमुख Ta

 सियों  aia  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  कौर  उप केन्द्रों  के  जरिये  लोगों  को  दिए  जाने  की  दृष्टि  से  विचार

 किया  जाएगा  |

 पांचवीं  योजना  के  न्यूनतम  श्रावस्पफता  कार्यक्रम  के  ग्रन्थित  ग्रौषघियों  की  जो  व्यवस्था है  उसे

 बढ़ाकर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  स्तर  पर  12000  रुपय  भ्र  उपनेन्द्ों  के  स्तर  पर  2000  रुपये

 कर  दिया गया  है  ।

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  जिन  कच्ची  भ्रांतियों  की  जरूरत  पड़ेगी  वे

 पर्याप्त  मात्रा  में  तैयार  होती  रहें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पेट्रोल  शौर  रसायन  मंत्रालय  भी  कुछ

 उपाय कर  रहा  है  ।

 कु दरे मुख  से  ईरान  को  लौह  ares  का  निर्यात

 5204.  श्री  पी०  श्रार०  भिनाय  :  कया  इस्पात  site  खान  ddl  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  कुदरेमुख  से  ईरान  को  ale  अयस्क  के  निर्वात  के  लिए  भारत  श्र  ईरान  के  बीच

 बात-चीत हुई

 क्या  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  कोई  करार  ga  ak
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 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातें  कया  हैं

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  - SIA  सुखंदेव  :  हां  ।

 अभी  बातचीत  चल  रही  शहरों  अ्रंतिम  रूप  से  कोई  समझौता  कभी  नहीं  हुम  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 भारत  कौर  बंगलादेश  के  ata  श्र  सम्पत्ति  सम्बन्धों  मामलों  को  तय  करना

 5205.  को  समर  गह  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कि :

 क्या  भारत  ग्रोवर  बंगलादेश  के  बीच  ga  सम्पत्ति  संबंधी  मामला  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  निपटाने

 के  लिए  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 यदि  तो  इस  मामले  को  वापसी  alas  की  भावना  से  निपटाने  के  विचार  से  इसे

 बंगलादेश  सरकार  के  साथ  क्र  उठाया

 क्या  यह  मामला  किसी  भी  भारत-बंगलादेश  वार्ता  में  उठाया  गया  सनौर

 ao a
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  @

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बंगलादेश  की  सरकार  इस  समय  पुननिर्माण  को  समस्याओं  में  व्यस्त  है  ।  सम्पत्ति  के  प्रश्न

 कों  किसी  ofa  उपयुक्त  समय  पर  उठाया  जा  सकता  है  ।

 जी

 ( =  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारत-रूस  आयोग  की  दूसरी  बैठक

 5206.  श्री  सी०  क०  चन्दप्पपन  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जे 4  कोर  सेक्टर  श्राफ  दी  फीफा  प्लानਂ  न्» [:.. ह क्या  भारत-रूस  आयोग  की  दूसरी  बैठक

 बचाने  का  कोई  निर्णय  किया  गया  अर

 यदि  तो  उसमें ate  क्या  निर्णय लिए  गए  थे
 ?

 ~
 मास्का म विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  दास  (*)  श्योर  (@)

 17  से  19  1974  तक  वैज्ञानिक  एवं  तकनीकी  सहयोग  से  सम्बद्ध  भारत-सोहबत
 >

 ग्रा योग  को  चरा  बैठक  में  दोनों  पक्षों  के  अनिल  इस्पात  भारी  मशीन

 विद्युत  शौर  विद्युत  तेल  कोयला  एवं  अयस्क  उत्पादन  व्यापार

 प्रदान  कौर  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  देने  पर  बातचीत  हुई  ।  चूंकि  यह  ara  दोनों
 देशों  के  बीच  श्रमिक  सम्बन्धों  के  सभी  पक्षों  की  समीक्षा  करता  है  इसलिए  पांचवीं  योजना  में  कोर  सेक्टर
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 अन see

 को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ही  विशेष  रुप  से  बातचीत  नहीं
 की  गई  थी  Ae

 बातचीत

 के  दौरान  DAMA का  पूरा  ध्यान  रखा  गया  था  |

 Workers  deprived  of  Benefits  in  Birla  Cotton  and  Spinning  Mills.  Delhi

 207  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state Shri  Bhagirath  Bhanwar

 (a)  Whether  it  has  been  a  common  tendency  in  the  Birla  Cotton  and  Spinning  Mills
 Delhi  not  to  mark  the  presence  of  the  workers,  coming  to  their  work  regularly  in  the  atten-
 dance  and  salary  registers  and  thus  deprive  them  of  several  benefits  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  inquire  into  itand  tocheck  this  practice  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma) :  (a)  and  (b) :
 Neither  the  Unions  nor  individual  workers  of  Birla  Cotton  and  Spinning  Mills  have  at

 any  time  complained  about  not  marking  the  presence  of  workers  regularly  in  the  attend-
 ance  and  salary  registers.  The  Factory  Inspectors  who  have  visited  the  mills  from  time  to
 time  have  also  not  come  across  any  such  cases.

 खेतो  तांबा  परियोजना  के  शेल्टर  प्लांट  को  खपत  हेतु  कन्सेन्ट्रंट

 5208.  श्री  एस०  एन०  fag  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खेतों  तांबा  परियोजना  के  शेल्टर  प्लान्ट  ना
 =~

 लिए  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में  कन्सेन्टेंट  की

 आवश्यकता  है  ute  इतनी  मात्रा  में  कैसे  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में  तांबा

 अयस्क  की  शझ्रावश्यकता  पड़ती

 खेती  तांबा  परियोजना  में  खानों  के  इन्दर  प्रतिदिन  श्रौसत  कितने  तांबा  अ्रयस्क  का  उत्पाद

 दन  होता  है नै  अर  क्या  यह  संयंत्र  खपत  समान TAl  निश्चित  लक्ष्य  के  ग्रनुकुल  है  wie

 एल०  एच०  डी०  ड्राफ्ट  ae  जैक  हेमर्स  प्राणी  मुख्य  मुख्य  मशीनें  कितनी

 खरीदी गई  कौर  उन  में  से  कितनी  मशीनों  का  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  उपयोग  किया  जा  रहा  है  कौर

 उनमें  से  कितनी  खराब  पड़ी  है
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  3q-Rat  सुख  )  खेतड़ी  का  प्रदावक  ata

 लही में  चाल
 >
 @  ।  aa  के  लिए  भ्रपेक्षित  तांबा  सान्द्र  की  न्यूनतम  मात्रा  बताना  aa  संभव

 नहों  है  क्योंकि  संयंत्र  का  काम  प्रभा  जमा  नहीं  है

 खेतड़ी  तांवा  परियोजना से  प्रतिदिन  2000  टन  तांबा  वयस्क  का  झ्रौसत  उत्पादन  होता  है  ।

 यह  उत्पादन  1974-75  के  लिए  निर्धारित  600,000  टन  लक्ष्य  के  अनुरूप  है  ।

 अपेक्षित  जानकारी  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 मशीन का  नाम  स्थापना  के  खानों  में  टूटे/मरम्मत  उपयोग  के  अन्य  परियों

 बाद  लगाए  के  भ्रन्तमंत  बाद  अलग  जनागद्रों को को

 किए  गए  अन्तरित /

 स्टोर में  पड़े

 (  संख्या )  )  )  )
 ह

 3  4

 ee

 लोड  हाल  डम्प  मशीन  12  9

 24  17

 wee  46  33

 3  17 ड्रिफ्टिसं  82  21  23**  21*

 5  303  87  28  188 जैक  हेमर्स

 *
 जैक  gad  तथा  ड्रिफ्टर्स  जल्दी  घिसने  वाली  चढ़ान  खुदाई  की  मशीनें  हैं  जो  औसतन

 2-3

 साल  काम  में  लाई  जा  सकती  हैं  जिसके  बाद  मरम्मत  करना  लाभप्रद  नहीं  है  |

 *  आयातित  अतिरिक्त  कलपुर्जों  की  सप्लाई  की  प्रतीक्षा है  ।

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना में  कन्सेन्ट्रट का  उत्पादन

 5109.  श्री  शिवनाथ fag  :  क्या  इस्पात  अर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Fat  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  aa  तक  कितनी  मात्रा  में  केन्सेन्टेट ्  का  उत्पादन  किया

 गया  है  ate  परियोजना  के  भण्डार  में  तांबा  वयस्क  की  कितनी  मात्रा  का  स्टाक  किया  गया

 क्या  कॉन्सन्ट्रेट  का  स्टाक  समाप्त  होने  के  बाद  परियोजना  के  सेक्टर  प्लान्ट में  खानों  द्वारा

 आवश्यक  मात्रा  में  तांबा  शभ्रयस्क  का  उत्पादन  न  करने  के  कारण  उत्पादन  को  क्षति  कौर

 यदि  तो  खानों  में  उत्पादन  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  भ्र ौर  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है
 ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  खेतड़ी  तांबा
 परियोजना

 में  1974  तक  48101  टन  तांबा  सांद्रकों  का  उत्पादन  किया  गया  था  ।  उक्त  परियोजना के

 भंडार  में  रखी  हुई  तांबे  की  मात्रा  लगभग  3,86,000 टन  है  ।

 खेतड़ी  तथा  कोलिहान खानें  1977  में  ही  अधिकतम  उत्पादन  स्तर  तक  पहुंच  पाएंगी  ।

 तब  तक  प्रदान  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  हेतु  सेंटरों  की  उपलब्धि  में  कुछ  कसी  हो  जाएगी

 हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  ने  तकनीकी  समस्याओं  को  हल  करने  तथा  खनन  उत्पादन  में  वृद्धि

 हेतु  श्रपनी  सहायता  के  लिए  एक  ख्यातिप्राप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  खनन  परामर्शों  फर्म  को  नियुक्त  किया  है  ।
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 नौकरों  का  नन  बढ़ाने  के  fa  ferent  कापर  fafa  राजस्थान ने  में  दरोबा  परियोजना  का

 विकास  किया  है  ।  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  समीप  चांदबारी  तांबा  खान  ar  विकास  किया
 जा

 है  ।  मध्य  प्रदेश  में  मालजंखंड  तांबा  परियोजना  के  विकास  हेतु  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  प्रदान

 के  किण  सेंटरों  की  पूर्ति  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  कम्पनी  द्वारा  तांबा  wal  के  आयात  का  भी  प्रस्ताव  है
 ।

 मार्ग  में  खाद्यानों को  क्षति

 5210.  को  बसन्त  ७

 att  धामनकर :

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  27  1974  को  में  10  प्रतिशत  खाद्यान्नों  की  क्षतिਂ  नामक  शीर्षक

 के  अन्तरगत  प्रकाशित  समाचार  की  शिकार  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  ai,  तो  उसमें  व्यक्त  किये  गये  विभिन्न  विभागों  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 तै

 (7)  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 नौवहन  आर  परिवहन  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  a

 औसतन  लगभग  1,  50,000  टन  खाद्य  पदार्थों  की  निकासी  बम्बई  पत्तन  में अर

 प्रतिमास  की  जा  रही  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  से  ज्ञात  हुमा  है  कि  गोदियों  में  थोक  में  भेजे  गए  खाद्य

 पदार्थों में  होने  वाली  हानि  केवल  1/2  प्रतिशत  है  जिन्हें  बाद  में  बोरों  में  डाला  जाता  है  कौर  मोटर

 >
 गाड़ियों  में  भेजा  जाता  a  ||

 उक्त  समाचार  में  जिन  दूसरी  बातों  की  चर्चा  की  गई  उनकी  स्थिति  निम्न  प्रकार  से

 (1)  यह  आरोप  निराधार  है  कि  गोदियों  में  प्रवेश  के  लिए  जहाज  के  डुबाव  को  कम  करने  के

 जहाज  खाद्य  पदार्थों  की  निकासी  सागर  में  करते  हैं  ।

 (2)  इस  झ्रारोप  में  कोई  सचाई  नहीं  है  कि  सैकड़ों  खाद्य  पदाथ  के  बोरे  जहाजों  से  नजरों  में

 उतारे  जाते  क्योंकि  खाद्य  vera  थोक  रूप  में  लाथा  जाता  है  कौर  माल  उतारने  वाले

 उपकरण  से  निकाला  जाता  है  ।  बोरों  में  बन्द  करने  का  काम  कभी  भी  जहाज  पर  नहीं

 किया  जाता  ॥

 (3)  ag  सच  नहीं  है  कि  पत्तन  ate  सीमा  शुल्क  कार्मिकों  जैसी  निवारक

 बन्दरगाह  क्षेत्रों  में  रात  की  शिफ्ट  पर  लगभग  भ्रनुपस्थित  रहते  हैं  ।  गोदियों  में  चौबीस

 घंटे  ब्राह्मी  मौजूद  रहते  हैं  प्रौढ़  तीसरी  लिपट  में  भी  बम्बई  पत्तन  सीमा  शुल्क

 at  पुलिस  द्वारों  पर  ध्यानपूर्वक  निगरानी  करती  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  भी  स्वयं

 निगरानी का  प्रबन्ध  करता  है

 (4)  भारतीय  खाद्य  निमम  के  इस  वक्तव्य  में  कोई  सचाई  नहीं  है  कि  उनके  परिवहन

 परिचालकों  को  प्रत्येक  गोदियों  से  निगम  गोदामों  तक  खाद्य  पदार्थों  के  परिवहन  के

 समय  यातायात  पुलिस  को  घूस  देनी  पड़ती  है  ।
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 Opening  of  Hospitals  in  M.P.,  UP.,  Guiarat  and  Delhi  by  Centre

 5211.  Shri  B.S.  Chowhan  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  hospitals  opened  by  Central  Government  in  Madhya  Pradesh,
 Uttar  Pradesh,  Gujarat  and  Delhi  during  last  three  years  ;

 (b)  whether  Government  proposed  to  implement  a  special  scheme  in  backward  and

 undeveloped  areas  in  order  to  develop  them  from  health  point  of  view  within  a  specified
 period  ;  and

 (c)  if  so,  the
 outlines

 of  the  Scheme  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M.

 Ishaque)  :  (a)  Establishment  of  hospitals  in  the  various  States  is  the  responsibility  of  respec-
 tive  State  Government  and  the  Central  Government  do  not  come  into  the  picture.

 (b)  and  (c)  The  Primary  Health  Centres  established  by  the  State  Governments
 render  health  care  and  family  planning.services  to  the  people.  In  more  than  70%  of  the
 Tribal  Development  Blocks  primary  health  centres  hav:  been  established.

 डिस्को  के  लिए  रक्षित  विद्युत  संयंत्र

 5212.  श्री  पो०

 श्री  श्रीकिशन मोदी

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ने  एक  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  किया

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  क्या  कम्पनी  उपकरण  के  कुछ  रायात  शौर

 उसकी  मुख्य  बातें  क्या  +? G

 से इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  ्  ने  एक

 नए  रक्षित  विद्युत  संयंत्र  को  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  था  ।  फिर  उन्होंने  कारखाने

 की  बिजली  पेदा  करने  की  श्रलर्धारित  क्षमता  में  40  मेगावाट  की  भर  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  की

 स्वीकृति  मांगी  थी  ।  इस  वृद्धि  को  एक  बिजली  घर  में  लगभग  135  टन  प्रति  घंटे  की  क्षमता  के  एक

 हाई  प्रेमी  बायलर  तथा  दूसरे  बिजली  घर  में  लगभग  20  मेगावाट  क्षमता  के  एक  टर्बो-जेनरेटर  की  स्थापना

 के  द्वारा  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  था
 |

 सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।  इस  बात  को
 करा ध्यान  में  रखते  हुए  कि  निश्चित  समयावधि  में  देशीय  उपस्कर  उपलब्ध  et  हो  अ  को  बाजार

 क  | का  यात  करने  को  अनुमति  भी  दे  दी  गई  @
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 ie  विकि

 राउरकेला
 oo  ्  क

 5213.  श्याम  सुन्दर  महिपाल  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1974  के  दोरान  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  fra  ar
 दुर्घटनायें  दुर्घटनाओं  के

 क्या  कारण  थे  कौर  क्या  कोई  जांच  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रतिवेदनों  का  ब्यौरा  क्या  है  क्या  रख  रखा  में  सूधार  लाने
 >  rf के  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  wanat  सुखदेव  प्रसाद  /  कौर  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  हैं  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 Import  of  Ferrous  Minerals

 5214.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 and
 (a)  the  names  of  ferrous  minerals  India  imports  from  abroad  and  in  what

 quantity
 ;

 (b)  the  facts  of  the  measures  taken  to  achieve  self-suficiency  in  this  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (a)
 and(b)  Theinformationis  being  collected  and  will  belaid  on  the  Table  of  the  House.

 तांबा  तथा  पीतल  का  मूल्य  नियंत्रण

 5215.  श्री  Sto  पी०  जदेजा  क्या  इस्पात  प्रौढ़  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करनें

 क्या  लघु  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  तांबा  तथा  पीतल  के  मूल्य

 थर  नियंत्रण  करने  का  विचार  कर  रही  ;  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  जी  नहीं  1

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 Cultural  Relations  with  China

 5216,  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 state

 (a)  the  progress  made  so  far  in  the  efforts  to  resume  cultural  relaticns  with  Chira  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  take  some  more  concrete  steps  in  this  regard  ;
 and

 (c)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 ,
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministr:  ी  ternal  Affairs  (Shri  Bipinpal  Das):  (a)

 Despite  Government  of  India’s  often  declared  desire  to  normalise  our  relations,  not  merely
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 cultural,  there  has  been  no  corresponding  indication  from  the  People’s  Republic  of  China.
 However,  in  1971,  India  had  sent  a  Table  Tennis  Team  to  C.hina  to  participate  in  the  Afro-
 Asian  Table  Tennis  Friendship  Invitational  Tournament  A  team  from  the  People’s
 Republic  of  China  will  be  participating  in  the  forthcoming  World  Table  Tennis  Champ-
 ionship  being  held  in  Calcutta  in  February  1975.

 (b)  and  (c)  In  views  of  the  Government  of  India’s  well  known  position  in  this  respect,
 the  question  of  further  steps  in  this  direction  remains  under  constant  consideration  and.
 further  moves  will  be  initiated  as  and  when  considered  appropriate.

 लन्दन  स्थित  भारतीय  हाई  कोने  में  कर्मचारियों  को  संख्या

 5217.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  लन्दन  स्थित  भारतीय  हाई  कपोत  के  सवारियों  को  संध्या  में  कसी

 करके  मितव्ययता  लाने  के  क्या  उपाय  किए  हैं  ;  ग्रोवर

 ?
 हाई  कमीशन  के  कर्मचारियों  की  adara  संचय  क्या  Q

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विपिन पाल  :  विवरण  सदन  की  मेज़  पर  रख

 दिया गया  है

 । हाई  कमीशन  में  कमंचारियों  को  ast  393  Q

 लिवर |  ण

 लंदन  स्थित  भारत  के  हाई  कमीशन  में  कमंचारियों  की  संध्या  में  कमी  करके  मितश्यय्रता  करने

 कें  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं

 (1)  1-1-1975  तक  स्थानीय  संवर्गों  को  समाप्त  करना  तर  पुनर्गठन  दवारा  एक  भारत

 अस्थाना  कर्मचारियों  की  सख्या  बढ़ा  कर  शीघ्रातिशीघ्र  कुल  सख्या  में  कमी  करना  |

 (ii)  ard  करने  भर  बरमला  रखने  के  तरीकों  का  वैज्ञानिक  पुनर्गठन  करना  जिसमें  कार्य कुश  लत  1
 अर  मितव्ययता  पर  जोर  दिया  गया  ॥

 ~
 के (iii)  भारत  के  हाई  कमीशन  के  सभी  खडों  को  इडिया  हाउस  में  लाना  जिगरे  कि  भक्तों

 किराये  एवं  श्राम  सुविचारों  के  खर्च  में  मितव्ययता  की  जा  सके  ।

 दिल्‍ली  में  नवों  के  लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र  ।

 ् सार 5218.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  स्वास्थ्य  और  प  रव  र  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगें  कि  :

 (4)  नसों  के  लिए  दिल्लो  में  कितने  प्रशिक्षण  केद्र  हैं  शरीर  इ  सप्  य्रपपेक  केप  में  कतला

 सीटें हैं  ;  प्रौढ़

 देश  में  प्रशिक्षित  vat  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  rq  क्या  दिल्‍ली  में  अधिक  प्रशिक्षण

 केन्द्र  खोलने  का  सरकार  का  fear  है  ;  ate  यदि  at  निकट  भविष्य  में  feat  केन्द्र  खोने  जाते

 को  सम्भावना है  ?
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 1896

 जि  ere  |

 स्वास्थ्य  प्रो  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  नं  swat  ए  के ०  एम०  :  बारह

 प्रत्येक  प्रशिक्षण  केन्द्र  वर्ष  में  कितनों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  दाखिला  देता  उसका  विवरण  निम्न  प्रकार

 है

 ऋण

 प्रशिक्षण  केन्द्र  वार्षिक  प्रवेश

 S84

 2  60

 2  सफदरजंग  नई  दिल्‍ली  30

 4  विलिंग्डन  नई  दिल्‍ली  20

 हौली  फेमिली  नई  दिल्‍ली  30

 कस्तूरबा  नई  दिल्‍ली  25

 सेंट  स्टीफन  तीस  दिल्‍ली  20

 बी ०  एल०  कार  मेमोरियल  नई  दिल्ली  15

 13

 10  2

 11  NU)  नई  दिल्‍ली  12

 12  25

 राजकुमारी
 अमृतकौर  नर्सिंग  नई

 esl  बन

 जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  के  औद्योगिक  एककों  में  बिजली  की  कटौती  के  कारण  कर्मचारियों को  जबरी  छुट्टी

 5219.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  था  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  के  प्रौद्योगिक  एककों  में  बिजली  की  कटौती  के  कारण  कुल  कितने  कर्मचारियों  की

 जबरी  छुट्टी  की  गयी  ;  कौर

 ?
 )  किन-किन  औद्योगिक  एककों  के  कर्मचारियों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  site  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वार

 उपलब्ध  कराई  गई  निम्न  लिखित  प्रतिष्ठानों  में
 347

 श्रमिकों  को  की

 बिजली  उपलब्ध  होने/बिजली में  कमी  करने  के  कारण  विभिन्‍न  तारीखों को  एक  एक  दिन  की  जबरी

 weal  दी  mg
 ft

 ;

 मैसर्स  डी०  ato  एम०  सिल्क  नई  dad  इन्टरनेशनल  प्राइवेट  feo,

 श्र  मैसर्स  हिन्दुस्तान  पाईप  नई  दिल्‍ली  |
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 केरल  में  बॉक्साइट  निक्षेपों  का  उपयोग

 5220.  1.0  बायलर  रवि  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Cone
 पिच  की  किस्म तथा  माता क्या  केरल  के  जिला  कलानौर  में  पाये  गये  बॉक्साइट  के

 गयी है  ; संबंधीं  जांच  पड़ताल  पूरी  कर  ली

 क्या  इन  निक्षेपों  का  उपयोग  करते  हुए  सरकार  का  विचार  उस  क्षेत्र  में  एक  एल्यूमिनियम

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  ;  कौर

 यदि  उसकी  मुख्य  ard  क्या हैं  ate  यदि  तो  सरकार  इन  प्राकृतिक  संसाधनों

 का
 उपयोग  किस  प्रकार  करना  चाहती  है

 ?

 इस्पात  ate  खान  मंत्रालय .  में  उप-मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  :  भारतीय  भूविज्ञान  सवाल
 NOON

 संस्था  ने  केरल  के  क्रग्नानों  जिले  के  कम्बल  नीलेश्वर तथा  काननगाड़  में  बाक्साइट  भंडारों  के

 प्रारंभिक  निर्धारण
 का  कार्य  पूरा  कर  लिया  है

 ।  संस्था  द्वारा  कलानौर  जिले
 के  पाट या नूर

 तथा  तालीपारम्बा  क्षेत्रों  में  भी  बाक्साइट  के  लिए  खोज  की  गई  थी  तथा  परिणामों  का  मूल्यांकन  किया

 जा  रहा  है  ।

 कौर  इस  समय  उक्त  क्षेत्र  में  इन  भंडारों  आधारित  एल्यूमिनियम  ata

 स्थापित  करने  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।  किए  जा  रहे  खोज  कार्यों  के  पुरा  होने  पर  ही  भंडारों

 की  सही  जानकारी  प्राप्त  होगी  ate  तब  ही  उनकी  खुदाई  के  बारे  में  उनकी  परिष्करण

 झा थिक  आधारभूत  बातें  ate  मांग  की  स्थति  are  पर  सावधानीपूर्वक विचार  करके  हीਂ  कोई

 विचार  बनाया  जा  सकता है  ।

 पंचों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  में  सड़कों
 का

 निर्माण

 5221.  श्री  बराबर  रवि  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  राज्य  में  सड़कों  के  निर्माण  हेतु  कुल  कितनी

 रही  खर्च  fat  जाने  की  संभावना है  ;  कौर

 शुरू  किये  जाने  वाले  कार्यों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ate  उस  राज्य  में  इस  अवधि  के  दौरान
 >

 निमित  की  जाने  वाली  नई  सड़कों  के  नाम  क्या  ए

 दी  जायेगी ?

 और नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०

 संवैधानिक  तौर  पर  भारत  सरकार  उन  सड़कों  के  विकास के  लिये  उत्तरदायी है  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  घोषित  किये  गये  हैं  ।  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  अलावा  अन्य  सभी  सड़कों  के  लिये  संबंधित
 राज्य

 सरकारें  उत्तरदायी  हैं  ।  जहां  तक  राज्य  सड़कों  का  संबंध  पांचवीं  योजना  प्रारूप  के

 अन्तर्गत  प्रस्तावित  नियतनों  के  अनुसार  केरल  में  पांचवें  योजना  अवधि  में  सड़क  विकास  के  लिये  23

 करोड़  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  fea  जाने  की  संभावना  है  ।  इसमें  से  1974-75 की  परिव्यय  राशि  2 a
 |  इन  नियतनों के  लिये  राज्य  सरकार

 को
 विस्तृत  कार्यक्रम  तैयार  करना  है  ।  जहां  तक
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 राष्ट्रीय  राज मागों  का  संबंध  1974-75  में  सम्पूर्ण oem  क  लिये  केवल  45.50  करोड़  रुपये  की

 गल
 व्यय  करने  के  लिये  उपलब्ध  है  ।  इसमें  से  केरल  सरकार  के  लिये  2.  35  करोड़  रुपये  का  नियतन  है

 राज्य  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चालू  कार्यों  के  लिये  है  ।  केरल  ग  ह  ae  aa

 है  ।  इसके  पहले से  ही  स्वीकृत  अंतरराज्यीय राजमार्गों  की  कुल  लम्बाई  784  कि०  मी०  है

 एवं  आर्थिक  महत्व  की  केन्द्रीय  सहायतित  राज्य  सड़कों  के  लिये  1974-75  में  राज्य  सरकार  को  ऋण

 के  रूप  10  लाख  रुपय  उपलब्ध

 सेनिक  स्कूलों  के  कार्यकरण  संबंधो  समिति

 5222.  प्रो०  नारायण चन्द  पराशर  :  FAT  रक्षा  सैनिक  स्कूलों  के  कार्यकरण  संबंधी  समिति

 की  सिफारिशों  के  बारे  में  21  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1504  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प् र्म देश  में  सैनिक  हकला  कार्यकरण  का  पुनर्विलोकन  करने  वाली  समिति  कब  नियुक्त  की

 गया  था  ह

 >
 (a)  इस  समिति  के  सदस्यों  े  नाम  क्या  हैं  शर

 (7)  स  प्रतिवेदन को  पेश  करने  में  विलम्ब  के  कारण  क्या

 973 रक्षा  मंत्री  स्वर्ण  12  जलाई

 और  सैनिक  स्कूल  योजना  का  पुनर्मूल्यांकन  करने  के  लिये  12  1973  को

 इस  मंत्रालय  ने  एक  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया  था  समिति  का  मल  गठन  इस  प्रकार

 है

 श्न्यकन

 डा०  डा०  एम  भूतपूर्व  शिक्षा  पश्चिम  बंगाल  तथा  भूतपूर्व  उप  वर्दबान

 राजा  बसंत  राय

 सदस्य

 श्री  एस  बी  चिट्टी  निदेशक  स्कूल  तमिलनाडू  मद्रास ।

 श्री  एन  पी  अपर  श्रम  भारत  नई  दिल्‍ली ॥

 3  श्री  एल  संयुक्त  सचिव  (  ),  रक्षा म
 श  7,  भा  त  सरकार नई  दिल्‍ली  ।

 4  श्री
 ए  एन

 अपर  वित्तीय  सलाहकार  वित्त  भारत

 नई  दिल्‍ली |

 श्री  एस  एम  एस  चारी  संयुक्त-शिक्षा  शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण

 भारत  य  सका  र  नई  दिल्‍ली ।

 6.  डिप्टी  एडजटेंट  सेना  नई  दिल्‍ली ।

 7.  एयर  कमोडोर के  डी  शिक्षा  वायुसेना  नई  दिल्‍ली  ॥
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 9.  श्री  ओ  राम  चन्द्र  उप  तमिल  नाडू  सरकार  मद्रास
 |

 9.  श्री  डी  के  शिक्षा  पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  ॥

 10.  शिक्षा  राजस्थान  जयपुर

 सम्बन्धित  सदस्य

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  प्रतिनिधि  समय  संबंधित  किया  जायेगा  जब  समिति  सैनिक

 लखनऊ  के  संबंध  में  विचार  कर  रही  नागालैंड  सरकार  का  प्रतिनिधि  समय  संबंधित  किया

 जब  समिति  पूर्व  अंचल  के  सैनिक  स्कूल  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 सचिव

 उप  सचिव  भारत  सरकार  एवं  अवैतनिक  सैनिक  स्कूल  सोसायटी |

 17  1973  को  आयोजित  सैनिक  स्कूलों  की  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की  पहली  बैठक

 में  दो  सदस्यों  श्री  पी०  अपर  रक्षा  तथा  मेजर  जनरल  बी०  एम०  भट्टाचार्य

 को  सहयोजित  किया  गया  ।  1973  में  तमिलनाडू  सरकार  ने  सूचित  किया  कि  उप  सचिव  श्री

 हो  रामचन्द्र  जिला  कलक्टर  के  रूप  में  स्थानान्तरित  हो  गये  हैं  कौर  राज्य  सरकार  श्री  राव  के

 स्थान  पर  किसी  दूसरे  व्यक्ति  को  मनोनीत  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  क्योंकि  श्री  चित्ती  स्कूल

 शिक्षा  पहले  ही  इस  समिति  में  राज्य  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  थे  ।

 समिति  को  विचारों  पर  निर्णय  लने  से  पूर्व  अधिकांश  सैनिक  स्कूलों
 का  दौरा  करना  पड़ा  ।

 समिति  के  कार्य  में  विभिन्न  कारणों  से  कुछ  बिलम्ब  हो  गया  जैसे  यात्रा-व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 अधिकांश  स्कूलों  की  असुविधाजनक  स्कूलों  में  मध्यवर्त्ती  छुट्टियों  at  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के

 सदस्यों  को  एकत्र  करने  में  कठिनाई  |  समिति  अब  अपने  कार्य  के  अंतिम  चरण  में  हैं  कौर  इसकी

 रिपोर्ट  कुछ  ही  महीनों  में  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 एयर  चीफ  मार्शल  हारा  इंडियन  एयर  फोर्स के  बारे  में  fear  गया  व्यक्त व्य

 5223.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वायुसेना  की  पत्रिका
 ”

 वायुयानਂ  से  एक  भेंट  के  दौरान  एयर  चीफ  शो ०

 पी०  मेहरा  ने  कहा  है  कि  अपने  पुराने  जहाज  के  बेड़े  के  विमानों  का  प्रयोग  धीरे-धीरे  बंद  किये  जाने  के

 कारण  भारतीय  वायुसेना  एक  कठिन  स्थिति  में  है  तथा  बिदेशी  मुद्रा  के  प्रतिबंध  के  कारण  वायुसेना  दूर

 तक  मार  करने  वाले  वायुयानों  का  क्रय  करने  में  असमर्थ  है
 ;  श्र

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  तथ्य  हैं  ौर  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 रक्षा  मंत्री
 स्वर्ण

 :  झर
 वायु  द्वारा

 दी  गई  मेंट  वार्ता
 में  भारतीय

 वायु  सेना  के  कार्य  कौर  उसे  सुसज्जित  करने  से  संबंधित  विभिन्न  पहलू  सम्मिलित थे  ।  भेंट  के  दौरान

 चीफ  ने  पुराने  पड़  गय  विमान  को  निकाल  देने  श्र  टूर  तक  मार  करने  वाले  विमान को  भी  लाने  की

 आवश्यकता का  जाकर  किया  था
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 गाव

 gar  सम बन् समय  पर  सताया  भारतीय  वायु  सेना  के  पुरानी  किस्म  के  विमान  को  निकालने

 झोर  अधिक  आधुनिक  विमान  लाकर  उसका  आधुनिकीकरण करना  एक  लगातार  चलने  वाली  प्रक्रिया

 यह  देखने  के  लिये  कि  हमारे  देश  की  सुरक्षा  को  किसी  सम्भावित  खतरे  सामना करने  के  लिये

 मारी  रक्षा  तत्परता  पर्याप्त  है  सरकार  सभी  सम्भव  कदम  उठाती  रही  है  उठा  रही

 गंगानगर  के  पुनर्वास  विभाग  यूनिट  सेटलमेंट  श्रधिकारो  के  पद  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 224.  श्री  पन्नालाल  बारुपाल  :  क्या  पति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  पुनर्वास  विभाग  के  गंगा  नगर  यूनिट  को  1962  से  निरन्तर  एक  ही  प्रबन्धक

 करो  संभाल  रहा  था

 क्या  बाकी  बचा  पूरा  किया  जाने  वाला  काम  मात्रा  त  किस्म  की  दृष्टि  से  1962  के

 गम  का  मुश्किल  से  दसवां  हिस्सा

 क्या  एक  सैटलमेंट  प्राधिकारी  जिसे  eqns  कमिश्नर  की ्  शक्तियां  प्रप्त  न्यायिक  कार्य

 के  निपटान  हेत  1971-72 की  थोड़ी  सी  अवधि  के  लिए  गंगानगर  में  विशेषरूप  से  नियुक्त  किया  गया

 शरीर

 सरकार  का  विचार  wa  स्थिति  को  पुनः  बदलने का  है  कौर  पुरानी  व्यवस्था को  जारी

 a और  का  गश  क्योंकि  सुवासूख्य  से  तथा  दक्षतापूर्वक  कार्य  कर  रही  थी
 ?

 पति  कौर  पुनर्वास  संचालक  में  उपमंत्री  जी०  वेंकटस्वामी )  1971

 से  1972  तक  की  अवधि  को  wale  1971  में  जयपुर  स्थित  प्रादेशिक  कार्यालय

 बन्द  कर  दिया  गया  at,  श्रीगंगानगर  में  एक  बन्दोबस्त  अधिकारी  ga:  नियुक्त  कर  दिया  गया  था

 इस  में  कोई  सं  कि  श्रीगंगानगर  स्थित  कार्यालय  में  19  से  काम की  मात्रा

 में  कमी  हो  ग WT
 2  थी  किन्तु  कुछ  आवश्यक  मामले  अर्थात  राजस्थान  सरकार  से  भूमि  के  रिकार्ड का

 बकाये की  भारी  राशि  की  वसूली  का  कार्य  अभी  भी  करना  शेप  है  ।

 r\
 द्

 हाल  में  प्रबन्ध  भ्रमणकारी  के  पद  के  स्थान  पर  प्रीगगानग  में  बन्दोबस्त  अधिकारी

 के  पद  का  फिर  से  सृजन  कर  दिया  गया  यह  विचार  करके  कि  यह  उप-कार्यालय बहत  से  बकायों

 की  वसूली  तथा  राजस्थान  सरकार  से
 भूमि

 रिकार्ड  के  मेलमिलाप  जैसे  ग्न्य
 ः
 आवश्यक  उ  करता

 इसमें  बन्दोबस्त  अधिकारी  के  पद  के  एक  afeater  का  होना  आवश्यक  है ।

 स्थिति  की  यथा-समय  समीक्षा  की  जाएगी

 Service  Condition  of  Employees  in  Birla  Cotton  and  Spinning  Mills,  Dethi

 5225.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  temporary  and  permane  eC!  loyees  in  the  Birla  Cotton  and  Spinn-
 ing  Mills,  Delhi,  separately;

 (b)  the  period  for  which  th  emporary  employees  have  been  working  as  such
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 (c)  Whether  a  large  number  of  temporary  employees  are  removed  from  Tvice  fier
 every  three  months  and  are  again  taken  in  service  as  fresh  candidates  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  being  taken  to  check  such  a  tendency  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  ef  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  (a  to
 १0)  According  to  the  information  made  available  by  the  Delhi  Administration,  the  number
 of  temporary  and  permanent  workers  as  on  December,  1,  1974.in  the  Birla  Cotton  Spinn-
 ing  and  Weaving  Mills  Ltd.,  was  780  and  3612  respectively.  Of  the  780  temporary  workers,
 306  were  with  less  than  3  months?  service,  178  between  3  and  6  months’  service  and  the
 remaining  296  with  more  than  6  months’  service.  The  mangagement  is  reported  to  have
 denied  the  allegation  that  temporary  workers  are  removed  from  service  after  every  3
 months  The  strength  of  the  permanent  and  temporary  workers  in  this  establishment
 is  regulated  by  the  settlements  signed  by  the  parties  in  December,  1964  and  January,  1973

 Besides,  classification  of  workmen  into  permanent.  temporary  and  badli  etc.  is  governed
 by  the  provisions  of  the  certified  Standing  Orders.  Grievances,  if  any,  in  this  regard  could
 be  brought  by  the  aggrieved  employees  or  their  representatives  to  the  notices  of  the  Ir-
 dustrial  Relations  Machinery  of  the  Delhi  Administration.

 खेतड़ी  में  केंद्रो  भविष्य  निधि  अधिनियम  का  उत्लंघन

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 5226.  को  विश्वनाथ  सिह  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह

 क्या  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  मजदूरों  के  कर्मचारी  भविष्य  निधि  लेखों  का  रखरखाव

 सहा  लग  a  नहीं  किया  जाता  तथा  मज़दूरों  को  लेखे  का  विवरण  सप्लाई  नहीं  किया  जाता  ;

 क्या  कर्मचारियों  के  सितम्बर  1974  के  वेतन  में  से  भविष्य  निधि  के  लिए  काटी

 धनराशि  को  अभी  तक  बैंक  के  न्याय  लेखों  में  जमा  नहीं  करवाया  गया

 क्या  कुछ  मज़दूरों को  इस  माह  वेतन  का  भुगतान करने  के  लिए  बक  कर्मचारियों की

 कर्मचारी  निधि  में  से  लाख  रुपया  निकलवाया गया  कौर

 क्या  यह  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  गम्भीर  उल्लंघन  .  है  श्र  यदि  तो  ast

 तांबा  परियोजना के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  है

 इस्पात  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  )  खेतड़ी  तांबा  परियोजना

 के  कामगारों  के  बारे  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  लेखे  ठीक  प्रकार  रखे  जाते  Z  तथा  ट्रस्टियों  द्वारा  नियुक्त

 खा-परीक्षकों  द्वारा  उनका  नियमित  लेखा  परीक्षण  किया  जाता  लेखा  विवरण  कामगारों  को  भी  दिए

 जात  हैं

 974  में  भविष्य  निधि  के  रूप  में  प्राप्त  ah  एक  भाग  ऋम्पना
 उर

 भविष्य  निधि  से  स्वीकृत  ऋण  के  रूप  में  कर्मचारियों  को  दिया गया

 कम्पनी  द्वारा  भविष्य  निधि  ट्रस्ट  से  मजदूरी  लिए  कोई  धनराशि  नहीं  निकाला

 गई ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 76



 9  1974  लिखित  उत्तर

 pa  ee  ि

 दिल्‍ली  तथा  राज्यों में  स्थित  केंद्रीय  सरकार हो रो  कार्यालयों  में  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  जाना

 5227.  श्री  सोम  नाथ  चटर्जी :  क्या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  दिल्‍ली  तथा  राज्यों  में  स्थित  विभिन्न  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  में  कितने  व्यक्तियों  को  श्रेणीवार

 रोज़गार दिया  गया है
 ?

 ay  1970 से  1972  तक  की  अवधि  से श्रम  संचालक  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द

 संबंधित  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  में  रखा  देखिए
 संख्या

 एल०  gto  8823/74]

 महाराष्ट्र  में  कोयला  खानों  में  गंभीर  दुर्घटनाएं

 5228.  श्री  बंसत  साठे

 att  TART

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  की  प्रत्येक  कोयला  खान  में  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  गम्भीर  दुर्घटनायें

 उनके  परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  मरे  कौर  उनकों  कितनी  क्षतिपूर्ति  wet  की  गई

 दौर

 उक्त  दुर्घटनाओं  के  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ।

 श्रम  dara  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  वर्मा  )
 जनवरी  197  से  1974

 तक  महाराष्ट्र  की  विभिन्न  कोयला  खानों  में  जो  घातक  कौर  गंभीर  दुर्घटनाएं  हुई  ;  क  संख्या  दर्शा  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इन  दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  22  जानें  कर्मकार  प्रतिकर  जिसका

 प्रशासन  राज्य  के  कार्यक्षेत्र  में  oat  के  उपबन्धों के  भ्रन्तरगंत  प्रतिकर  प्रबन्धकों  द्वारा देय  है

 सुरक्षा  उपायों  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  निगरानी  को  कड़ा  सुरक्षा

 की  सामग्री  उपस्कर  प्राप्त  करने  कौर  सुरक्ष  उपायों  के  संबंध  में  प्रशिक्षण  देन  संबंधी  कार्यक्रमों  की

 saya  करने  के  लिए  कार्रवाइयां  को  जा  रही  a  |

 विवरण

 1971,  1972,  19  श्र  1974  1974  में  महाराष्ट्र  की  कोयला  खानों

 में  हुई  घातक  शर  गंभीर

 क्रमांक  खान का  नाम  1971  1972  1973  1974
 et es es es me अ  य अ  अ  अ  ह  अ

 घातक  गंभीर  घातक  गंभीर  घातक  गंभीर  घातक  गंभीर

 go  दु०  go  शव  Zo  दु  द्०  द०

 1  2  3  ्  8  10

 1.  वल् लार पर  कोलियरी  0

 2.  चन्दा  रा यत बाड़ा

 कोलियरी

 ा
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 ter  ee  er  फि  नति

 10
 ना  न

 घगस  कोलियरी oO  10  21  11

 हिन्दुस्तान  लालपेट

 न्यू  माजरी  कोलियरी

 सस्ती  कोलियरी  24  13  15

 इन्द्र  कोलियरी

 काम्पटी  कोलियरी  24  18

 9  सिलेबाड़ा  कोलियरी  14  19

 10  उमरेठ  कोलियरी

 11

 पेश
 राजुर  कोलियरी

 $$

 जोड़  63  4  76  6  79  G  64

 -«--  ण

 राष्ट्रीय  —  सड़क-संकेतों  नम्बर  प्लेटों  का  अंग्रेजी  A  लिखा  जाना

 5229.  श्री  समर  गृह  क्या  श्र  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  नामों  ate  सड़क-संकेतों

 को  भ्रंग्रेजी  में  भी  लिखा  जाना

 क्या  सभी  वाहनों  का  नम्बर  प्लेटों  पर  भी  भ्रंग्रेजी  अंक  लिखे  होने

 क्या  संविधान  के  इन  निर्देशों  का  gare  राज्यों  में  उल्लंघन  किया  जा  रहा
 कौर

 यदि  तो  इन  असंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 >  म्रथवा  करने  का  बिचार  है  ?

 नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  )  ड्  से  (7)

 asia  राजमार्गों  तथा  सड़क  चिन्हों  को  लिखने  के  लिए  संविधान  में
 विशेष  रूप

 से  कोई  व्यवस्था

 नहीं है  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  राजमार्गों पर  संकेत  चिन्हों  पर  जगह  का  नाम
 लिखने

 के
 लिये  जारी  गये

 कार्यकारी  ्  में  रोमन  )  हिन्दी  )  और  जहां  हिन्दी  )

 स्थानीय  भाषा  नहीं  है  वहां  स्थानीय  भाषा  का  भी  एक  साथ  प्रयोग  करने  की  व्यवस्था  किलों  मीटर

 पत्थरों  के  मामले  में  लिपि  निर्धारित  क्रम  में  रोमन  हिन्दी  तथा  स्थानीय  भाषा

 में  होगी  ।  इस  नीति  में  कोई  बड़ा  परिवर्तन  नहीं  हुआ  परन्तु  जब  कभी  कोई  विचलन  भारत  सरकार

 के  ध्यान  में  ara  तो  सुधारात्मक  कार्यवाही  के  लिए  मामला  संबंधित  सरकारों  के  साथ  उठाया  गया
 ।

 मोटर  गाड़ियों  के  रजिस्ट्रेशन  लिपि  मोटर  गाड़ी
 1939  की  छठी  अनुसूची

 के  साथ  पठित  मोटर  गाड़ी  अघिनियम  1939 की  धारा  24(3)  के  अनुसार  होती  इस  श्रधघिनियम

 के  श्रतुसार  मोटर  गाड़ियों  के  रजिस्ट्रेशन  चिह्नों  में  अधिनियम  के  अधीन  प्रत्येक  को  अ्रावंटित

 समूह  होते  हैं  जिनके  बाद
 4

 से  अधिक  शंक  नहीं

 18
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 इस  कानूनी तौर  पर  मोटर  feat  की  नम्बर कि  द  पर  अ्रक्षर  अग्रजा  में  लिखने  ९

 श्र  भारतीय  wat  का  स्वरूप  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  झक  में  घ् न्५ ् तता
 है  संविधान के  waver  343(  ग्न

 देवनागरी  लिपि  में  हिन्दी  भारत  की  राजभाषा  कछ  राज्यों  जिन्होंने  हिन्दी  को  अपनी

 भाषा  अपनाया  का  विचार  है  कि  मोटर  गाड़ियों  की  नम्बर  प्लेटों  पर  रजिस्ट्रेशन  चिह्न  लिखने  के

 लिए  देवनागरी  लिपि  का  प्रयोग  होना  चाहिए  कुछ  राज्यों  की  यह  भी  मांग  है  कि  मोटर  गाड़ियों  की

 नम्बर  प्लेटों पर  रजिस्ट्रेशन  चिन्हों  को  क्षेत्रीय  भाषा  में  लिखा  इस  सम्पूर्ण  मामले की  अभी  एक

 का  दल  ने  जांच  की  है  दौर  परिवहन  विकास  परिषद  ने  इस  पर  चर्चा  की  है  जिसने  यह  सिफारिश

 की  कि  मोटर  गाड़ियों  की  नम्बर  प्लेटों  पर  रजिस्ट्रेशन  चिह्नों  को  दिखाने  के  लिए  द्विभाषी  पद्धति

 रोमन  तथा  क्षेत्रीय  लिपि  और  भारतीय  war  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  शअ्रपनाया  फिर  यह  भी

 देखा  गया  कि  जब  wast  के  स्थान  पर  राज्य  उत्तरोत्तर  हिन्दी  को  age  राज्य  भाषा  बना  रहे  तो

 नम्बर  प्लेटों  पर  रोमन  लिपि  के  स्थान  पर  हिन्दी  लिपि हो  सकती  परिवहन  विकास  परिषद्‌ के

 सदस्य  इस  पक्ष में  कि  म्रंग्रेजी  भ्रमर  समह  का  क्षेत्रीय  भाषा  में  लिप्यंतरण  ati  इन

 सिफारिशों  पर  राज  सरकारों  प्रशासनों  के  परामर्श  से  श्राय्श्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 भारतीय  नौसेना  द्वारा  युद्धपोत  का  समुद्र  में  उतार  जाना

 6230  श्री  नवल  किशोर wat:  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  में  गिरिਂ  नामक  एक  नया  युद्धपोत  भारतीय  नौसेना  में  शामिल  किया

 गया
 है

 यदि  तो  इस  युद्धपोत  से  देश  नौसेना  शक्ति  में  कितनी  विधि  हुई  है

 विक्रांत  के  मुकाबले  में  यह  कहां  तक  श्रेष्ठ  तथा  नवीनतम  शस्त्रों  से  सुसज्जित

 भ्र ौर

 क्या  बेड़े  में  कुछ  ar  युद्धपोत  शामिल  किये  जा  रहे

 रक्षा  मंत्रो  स्वर्ण
 जी

 बिन  ।  यह  जहाज  भारतीय  नौसेना  के  लिए

 मज गांव  शिपयार्ड  बम्बई  में  बनाया  मया

 इसके  at  जाने  से  नौसेना  की  पनडुब्बी  रोधी  ale  विमान-भेदी क्षमता  काफी  बढ़  गयी

 है  क  eee  क  es  शक्ति  बढ़ी

 की  तुलना  आई  एन  एस  से  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  विक्रांत

 16,000  टन  वाला  वायुयान  वाहक  है  जब  कि  केवल  लगभग  2450  टन  विस्थापन  वाला

 forte है

 जी  ।

 इस्पात-निर्यात  क्र या देशों के  निष्पादन  हेतु  निर्यात  गृह

 5231.  श्री  चवल  किशोर  शर्मा  कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री
 यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  निर्यात  क्रयादेशों  के  निष्पादन  हेतु तु  qa  निर्यात  गृहों  को  इस्पात  प्राप्त  करने

 की  प्रयुक्ति  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 19
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 यदि  तो  उक्त  इलियास  हों  का  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें

 इस्पात  निर्यात  किया  जाएगा  तथा  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  किस्म  का  इस्पात  निर्यात  किया

 3.  ate किस  समय  तक  इस्पात  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना

 इसके  परिणामस्वरुप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  arr

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  :  से  fata  की  वर्तमान

 नीति  के  अनुसार  इस्पात  की  अधिकतर  श्रेणियों  का  माध्यम  अभिकरण  अथवा  सेल  इन्टरनेशनल  लि०

 की  मार्फत  निर्यात  करने  की  व्यवस्था  है  ।  कुछ  श्रेणियों  का  निर्यात  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  भी  किया  जा

 संकता  निर्यात  की  वर्तामान  नीति  में  परिवहन  करने  का  कोई  बिचार  नहीं

 विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  भारत  निमित  वस्तु भ्र ों  का  प्रयोग

 5232.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 >
 र var  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशनों  को  हाल  में  कुछ  अनुदेश  जारी  fet  गये

 कि  मिशनों  में  पार्टियों  तथा  समारोहों  को  आयोजित  करते  समय  भारत  में  निमित  वस् तुझ ों  का  ही  प्रयोग

 कौर  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  az

 क्या  सरकार  को  कुछ  रिपोर्टो  मिली  है  कि  भारतीय  मिशन  आदेशानुसार  कार्य  नहीं  करते

 हैं  ग्रोवर  इन  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  न

 are विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  बिपिन पाल  सर  हमारे  मिशनों  के  लिए  यह  स्थायी

 mien  हैं  कि  अपनी  vega  और  अपने  शिल्प  के  प्रदर्शन  के  लिए  वे  भारत  में  बनी  दस्तकारी  की

 वाहनों  ale  अन्य  वस्तुप्नों  का  प्रयोग  करें  ।

 सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत  नहीं  मिली है

 भारत  wa  मूवर्स  लिमिटेड  ,  बंगलौर  में  सुधार

 ~
 5233.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत-अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  के  कार्यकरण  की  जांच

 की

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  किस  प्रकार  की  शभ्रनियमितताएं  सरकार  के  ध्यान  में

 आर

 इस  उपक्रम  की  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  किए  जाने

 का  विचार है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  सरकार  ने  भारत  ae  मूवर्स  बंगलौर  के  कार्यकरण  की  कोई  जांच  नहीं  की  है  ।

 (=)  झोर  प्रश्न  नहीं  उठते ।
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 गार्डन  रीच  बकंशाप  कलकता  में  सुधार

 5234.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  सरकार ने  गत्  ra  वर्षों के  रान  गार्डन  रीच  कलकत्ता  कार्यकरण  की

 जांचे
 की

 at  कि  स  प्रकार  wsfaeofos ARTS  AINA  |  | यदि  जाएं  सरकार  के  ध्यान  में  आई

 वर्कशाप  की  SsTodt Te  ं  को  दूर  करने  के  लिए  ag  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार

 +?

 रजा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  सरकार  ने  गार्डन-रीच  वर्कशाप  कलकत्ता  कें  कार्यकरण  की  कोई  जांच  नहीं  की  है  ।

 site  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 प्राग  टूल्स  लिमिटेड  सिकन्दरा बाद  में  सुधार

 5235.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  TAT] कन्या  हैं  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 तो क्या  सरकार  ने  पाँ  के  दौरान  प्राग  र्ल्स  सिकंदराबाद  के  कार्यकरण

 की  जांच की

 ~
 यदि  at,  at  किस  प्रकार  की  af  agra ie  ae  |  जाएं  सरकार लत  ्  जी के

 ध्यान  में  कौर

 उपक्रम  की  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  श्रथवा

 किए  जाने  का

 विचार है  ?

 रक्षा  संदाय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  सरकार  ने  प्राग  टूल्स  सिकन्दरा बाद  के  कार्यकरण  की  कोई  जांच  नहीं  की

 कौर  प्रश्न  नहीं  उठते

 इस्पात  वितरण  होती

 5236  श्री  पी०  गंगादेवी :

 समान्य ye  कि at at  रचनाः

 श्री  श्रीकिशन  मिली

 कया  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  की  नई  वितरण  नीति  के  परिणामस्वरूप  उद्योगों  को  स्टाक  ae  से  इस्पात

 उठाने  पर  अतिरिक्त  खर्चा  करना  पड़  रहा

 क्या  एसोसिएशन  आफ  इण्डियन  इंजी  इंडस्ट्री  ने  नई  नीति  पर  विचार  करने  के

 बाद  उसमें  कुछ  दोष  पाए

 $1
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 तत्संबंधी  cate  हा  शरीर

 पहा  कठिनाइयों  ay  as  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  ware):  से  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  ake  सभा  पटल  पर  रखी  दी  जाएगी

 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  ढारा
 गैर

 सरकारी  मेडिकल  कॉलेजों  कौ  मान्यता  समाप्त  क्या  जाना

 5237.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :

 श्री  atta  सिंह  राव  :

 क्या  स्वास्थय  रोक  परिवार  नियोजन  मंत्री  गैर-सरकारी  मेडिकल  कालेजों  मान्यता  समाप्त

 करने  के  बारे  में  22  1974  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3308  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  झाई  है  कि  अ्रखिल  भारतीय  चिनत्ती  परिषद  की

 सिफारिशों
 पर

 देश  में  कुछ  मेडिकल  कालेजों  की  मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई

 यदि  तो  ऐसे  कालेजों  के  नाम  क्या  र

 उन  कालेजों  के  विद्याथियों  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  उपाय  किए  गए

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के ०  एस०  :

 तीय  चिकित्सा  परिषद्‌  ने  देश  के  कुछ  मेडिकल  कालेजों  की  मान्यता  समाप्त  करने  के  लिए  1974

 में  भारत  सरकार  की  सिफारिश  की  ati  सारे  मामले  पर  ध्यानपूर्वक  विचार-विमर्श  करने  के  बाद

 सरकार  ने  किसी  भी  संबंधित  मेडिकल  कालेज  की  एम०  बी०  बी०  एस०  की  डिग्री को  ant  न

 करने का  निर्णय  लिया

 कौर  ये  प्रश्न  नहीं  उठते

 सुडान  के  राष्ट्रपति  हारा  भारत  का  दौरा

 5238.  श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक

 श्री  एम०  कत्ताभूत्तु

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या
 1974

 के  दौरान  सूडान  के  राष्ट्रपति  ने  भारत  का  दौरा

 यदि  तो
 उनसे  किन  विषयों  पर  चर्चा  कौर

 क्या-क्या frig  किए  गए  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  जी  हां  ।  सुडान के  राष्ट्रपति  ने  26

 नवम्बर से  1  दिसम्बर  1974  तक  भारत  की  राजकीय  यात्ना  की  थी  ।

 कौर  :  राष्ट्रपति  निवासी  की  भारत  यात्रा  की  समाप्ति  पर  जारी  की  गई

 सुडान  संयुक्त  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई  है  जिसमें  इस  यात्रा  के  दौरान  हुई

 बातचीत  att  लिये  गये  निर्णयों  के  स्वरूप  का  व्यौरा  दिया  गया है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संध्या  एल०  टी ०  8824/74)

 अज्ञात  निक्षेपों  के  लिए  बिहार  का  सर्वेक्षण

 5239.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक

 श्री  बीरेन्द्र सिह  राव  :

 कया  इस्पात  द्रोह  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  विभिन्न  प्रकार  के  खनिजों  से  बहुत  से  निक्षेप  बिना  खोजे  पड़े

 यदि  तो  निक्षेपों  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य  के  सभी  भागों  का  सर्वेक्षण  करने  हेतु

 क्या  सरकार  का  विचार  अध्ययन  दल  नियुक्त  करने  का

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  से  खनिजों  की  खोज

 एक  निरन्तर  चलने  वाली  तथा  समय  लेने  वाली  प्रक्रिया  है  ।  जहां  एक  we  बिहार  में  wed  क्षेत्रों  को

 नियमित  भू-वैज्ञानिक  भू-रासायनिक  तथा  भू-भौतिकों  सर्वेक्षणों  के  अन्तर्गत  लाया  जा  रहा

 वहां  दूसरी  कौर  परिचित  खनिज  क्षेत्रों  में  ड्रिलिंग  द्वारा  समन्वेषो  खनन  arte  का  काम  चालू

 है  ।  बिहार  राज्य  में  विभिन्न  खनिजों के  लिए  बहुत  बड़े  स्तर  पर  कई  जैसे  भारतीय  भू-विज्ञान

 सर्वेक्षण  परमाणु  ऊर्जा  बिहार  खान  तथा  भू-तत्व  विभाग  ate  हाल  ही  में  खनिज  सर्वेक्षण

 नियम  तथा  बिहार  राज्य  खनिज  विकास  नियम  भी  खनिज  सर्वेक्षण  तथा  समन् वेषण  कर  रहे  हैं  ।

 विलिंग्डन  aerate  में  अप्रयुक्त  पड़ा  मोबाइल डंटल  वेन

 5240.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 fae

 क्या  ag
 1974

 में  युगोस्लाविया  द्वारा  हाल  में  दिया  गया  मुबायल  डेंटल  वेन  विलिंग्डन

 अस्पताल  में  पांच  ay  तक  प्रायमरी  पड़ा  हुआ  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  seat  ए०  के०  एम०  :

 जी

 गाड़ी  के  फालतू  पुर्जे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 विहार  में
 हेना  का

 5241.  श्री  समूह  :  रक्षा  मंत्री  बतान
 की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  चल  रहे  जन-झान्दोलन  से  निपटने  के  लिए  सेना  को  यूनिटों  को  प्रयोग  में

 लाया गया

 यदि  तो  at  1973  से  राज्यों  में  अन्तरिक  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  कितनी  बार  सेना

 at  यूनिटों  को  प्रयोग  में  लाया  गया

 क्या  ऐसे  उद्देश्यों  के  लिए  सेना  की
 यूनिटों  को  प्रयोग  में  लाने  के  विरुद्ध  सेना  बहुत

 से  जनरलों  ने  प्रगति  नाराजगी  व्यक्त  की  र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 रक्षा  मंदी  स्वर्ण  :  बिहार  में  हाल  के  आन्दोलन  के  दौरान  कानून  और  व्यवस्था

 बनाए  रखने  के  लिए  सेना  को  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  |

 विभिन्न  राज्यों  में  कानून  ate  व्यवस्था  बताए  रखने  के  लिए  1973  से  जितनी  बार  सेना  को

 तैनात  किया
 गया

 उनकी  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  |

 जी  नहीं  श्रीमन्‌ ।

 प्रशन नहीं  उठता

 विवरण

 नर्स  राज्य
 =  ब

 1973

 असम  12  से  17  मई

 24  अप्रैल महाराष्ट्र  )
 23  अप्रैल  से

 उत्तर  प्रदेश  21  मई  से  13  जून

 अ्ररुणा चल  प्रदेश  13  जून  से  18  जून

 (=)  14  सितम्बर  a  15  सितम्बर
 जम्मू

 और  कश्मीर

 मणिपुर  13  सितम्बर  से  21  सितम्बर

 1974

 10  जनवरी से  14  ब्रेवरी  शौर

 25  फरवरी से  26  फरवरी

 गुजरात  )  28
 जनवरी  से  16  फरवरी

 dal ज़िला  18  मार्च  से  26  मारे (7)  a  )

 बिहार  )  20  AT  से  28  मार्च  प्रौर  2  अप्रैल

 (=)  से  6  20  ्  से  3

 हिमाचल  प्रदेश  )  25  अप्रैल

 सारे  भारत  में  हड़ताल  के  दौरान )  7  से  20  मई

 पश्चिम  बंगाल  दिलहारा  ak  27
 अगस्त  से

 5
 सितम्बर

 मोथाभंगा  )
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 19  1974  लिखित  उत्तर

 हे  ह  न  क  ह  मी

 लघु  उद्योगों  को  ny  arg  को  सप्लाई

 5242.  श्री  भगतराम  राजाराम  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लघु  उद्योग  दुर्लभ  धातुक्रमों  को  प्रप्त  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ;

 ०५  लाडा  स न्गा चर  कार  उन  धातुक्रमों  के  श्रोतों  के  उपलब्ध  करने  के  लि  q  थ  दे  ह  कदम  उठा  रही  है  जो  लग

 उद्योगों  के  लिये  स्वीकृत  किये  गये  ak

 वितरण  में  सुधार  करने  तथा  दुलर्भ  धातुओं  के  दुरूपयोग  पर  निगरानी  रखने  के  लिये  क्या

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  से  :  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजपथ  के  अन्तर्गत  मंजूर  को  गई  सड़कों  को  पुरा  करना

 5245.  श्री  धामनकर

 श्री  बसन्त  साठे

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ww  | राजा  दि oy वर्तमान  व्यवस्था  महाराष्ट्र  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजीव के  प्रंतर्गत

 मंजूर  की  गई  सड़कों  में  से  कितनी  सड़कों  को  पूरा  किया  जाना  श्रमी  शेष  है  या  बह  निर्माणाधीन

 कौर

 इन  सड़कों  का  कार्य  कब  तक  पूरा  जायेगा ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  अनुमान  है  कि

 शान नीम  सदस्य  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों के  ak  विकास  के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  उन  स्वीकृत  कार्यों  का  उल्लेख  aru  है ंजो  अन्यथा  पहले  ही  कम  से  कम  एक  गली  की

 पक्की  सड़कों
 के

 हैं  कौर  जिन  पर  पूर्ण  रूप  से  पुल  हुए  पंचवर्षीय  योजना  के

 अंतर्गत  स्वीकृत  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो  के  कई  खंडों  पर  कार्य  प्रगति  के  विभिन्न  चरणों  में  दोतरफा

 wa  निकासी  निर्माण  af  जैसे  कुछ  छोटे  मोंटे  सुधार  कार्य  कई  खण्डों  में  पहले  ही  पूर्ण  किये

 जा  चुक  परन्तु  इकहरी  गली
 की  सड़कों  चौड़ा  एवं  सशक्त  करने  अ्रथवा  मौजूदा  दोहरी  गली

 की  सड़कों को  सशक्त  करने  जेसे  बड़े-बड़े  सुधार  कार्य  निर्माण  के  विभिन्न  चरणों में

 पर्याप्त  शन  राशि के  उपलब्  ढोने  पर  प्रायः  सभी  स्वीकृत  सड़क  कार्यों  की  1976-77

 तक  पुरे हो  जाने की  संभावना  है  ।

 Supply  of  Iron  to  Farmers  at  fair

 5244.  Shri  ib |  uti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state
 the  arrangements  made  by  Government  to  make  iron  available  to  the  farmers  for  their
 use  in  rural  areas  at  fair  rates?
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 Written  Answers  December  19,  1974

 अ  की

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad):  Iron
 and  Steel  meant  for  agricultural  implement  manufacturers  is  being  supplied  to  them
 as  follows:

 (i)  Steel  scraps  is  supplied  from  producers’  stockyards  as  per  quota  fixed  by  the
 Joint  Plant  Committee.

 (ii)  all  other  items  of  iron  and  steel  are  supplied  to  the  State  Sinall  Industries  Corpora-
 tions  and  the  State  Agro  Industries  Corporations  who  coordinate  supply  to  agri-
 cultural  implement  manufacturers.

 Iron  and  steel  is  supplied  at  the  stockyard  prices  or  the  State  Corporations  prices

 प्रहमदाबाद  AT  गुजरात  के  अस्पतालों  में  आयातित  श्रोषधघोयों/इन्जेक्शनों  को  कमी

 45.  श्री  पी०  जो०  मावलंकर  :  नया  स्वास्थ्य प्रौढ़  परिवार  नियोजन  मंत्री  बतान  का  कृप

 रगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अहमदाबाद  ale  गुजरात  में  गत  छट  महीनों  से  दवाई

 विक्रेताओं  की  दूकानों  wae  आयातित  श्ओसियां
 और

 इन्जेक्शन  उपलब्ध  नहीं  दू  जिसके

 परिणामस्वरूप  बहुत  से  रोगियों  को  अत्यघिक  कठिनाई  हो  रही है  ;  ak

 तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कायंवाही कर  रही  है
 /

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  के०  एम०  इसहाक )  श्रनिवायें
 दवाइयों  झोर  इंजेक्शनों  के  उपलब्ध  न  होने  के  बारे में  सरकार  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हु

 दवा इयां  मौजद  ् (1  सलाई  कम  > वसे  कुछ  दवाइयों  की  जिनके  एवज में  अरन्य  द  ie  et

 बतलाई  कट  >  | ल

 इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  निम्नलिखित  उपाय  बरते  गये  हैं  /  बरते  जा
 ~

 रह
 +

 सार
 (1)  राज्य  म्रोषधि  नियंत्रकों  से  दवाइयों  की  कर्म  मला  रिपोर्टों  का

 dam  करने के  लिए  पिंटो  एवं  रसायन  मंत्रालय  में  समय-सत्य  पर  बैठकें  आयोजित

 सरकार के  ध्यान में  art की  जाती  दवाइयों  की  कमी  होने  की  बात  जब  करभी

 उठाया  है  उन्हें  सलह है  तो  इस  समस्या  को  संबंधित  frail  के  साथ

 दी  जाती है  fe  शग्रापातिक  अधार  पर  वे  इस  ब्रावश्यकनता  को  प्री

 (2)  अपर्याप्त  उत्पादन  के  कारण  जब  कभी  दवाइयों  की  कमी  होते  लगती  है  तो  इस  संबंघ

 उठाये  जाते में  होने_..वाली  श्रड्चनों  को  सुलझाने  के  लिए  कदम  ताकि  उत्पादन

 राज्य बढ़ने  लग  जाये ।  जब  यह  संभव  न  हो  तो  ग्रायात  लाइसेंस दिये  जाते  हैं

 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  दवाइयों  को  करने  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 (3)  ara  नीति  के  wate  प्रतिष्ठित  श्रायातकों  को  उन्हें  लाइसेंसों  पर  दश म

 पैदा  न  की  जाने  वाली  जीवन  रक्षक  दवाइयां  आयात  करते  को  ग्राम दै

 (4)  आयात
 व्यापार  नियंत्रण  नियमों  के  ग्रंथित  लाइसेंस  लिये  बिना  कोई  यक्ति  कौर

 अस्पताल  ग्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति के  waar  200  wa  से  1,000  रुपये  तक

 > के  मूल्य  थाली  दवाइ  उप  प्रयोजन  के  लिए  aaa  कर  सकता
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 28  1896  )  उत्तर

 (5)  जहां  Shite  पानों  थे  Se  eee
 |
 वांछित  मात्रा  में

 ह
 जवानियाँ  mate  को  are

 करने  के  लिए  सक्षम  न  हों  areal  दवाइयों  को  ग्रायात  करने  के  लिए  तदर्थ  लाइसेंस

 दिये  जाते  हैं  ताकि  देश  की  श्रावश्यकताएं पुरी  हो  सकें  ।

 (6)  पेट्रोल  तथा  रसायन  मंत्रालय  में  एक  उच्चाधिकार  ग्रुप  का  गठन  कर  लिया  गया  है

 जो  समय-समय  पर  दवाइयों  की  कमी  को

 हर

 करने  तथा  औषध  उद्योगों  की  समस्याओं

 को  सुलझाने  के  लिए  विचार-विमर्श  करता है  शौर  बैठकों  का  आयोजन  करता  रहता

 है  ।

 विभिन्न  देशों  के  राज्य  अथवा  शासन  अध्यक्षों  हारा  भारत  यात्रा

 5246.  श्री  पा०  जी०  मावलंकर  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्ष  1972,  1973  तथा  974 के  दौरान  विभिन्न  देशों के  राज्य

 अथवा  शासन  ग्रथियों  द्वारा  की  गई  भारत  की  यात्रा  का  ब्योरा क्या

 वर्ष  वार  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  रोक

 क्या  ये  लाभदायक  सिद्ध  हुईं
 र  यदि  तो  किस रूप  में  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  Zq-wat  विपिन  पाल  :
 इन  तीन  वर्षों  में

 इस
 प्रकार  की  कुल

 46  यात्राएं  की  गयीं  ।  विरत  ब्योरा  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  प्रिंथलय में में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०टी०  8825/74]

 1972  16,71,945  रुपय

 19735.  9,  60,579  रुपय

 1974  22,  26;  106  रुपये

 इस  प्रकार  की  उच्चस्तरीय  ७  के  were  बहुत  लाभ  होता
 ars सम्बद्ध  देशों  के  साथ  सदभावना उत्पन्न  चरर  eT  बढ़ाने नने  अथवा  उसका  नवीकरण करने  के

 अलावा  इन  यात्राओं से  वापसी  हित  के  विभिन्न  विषयों पर  बातचीत  करने  का  अवसर  सिलता

 >  l

 कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  छातों  को  एन०  सो०  Ato  प्रशिक्षण

 5247.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कालेजों  विश्वविद्यालयों  के  छात्रों  को  दिए  जाने  एनसीसी  प्रशिक्षण

 में  संतोषजनक  प्रगति हो  रही  है

 2  ;  झर यदि  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 यदि  at  बाधाएं ग्रा  रही  भ्रौर  क्या  सरकार का  विचार
 उन  बाधाओं  को

 दूर  करने का  है  शर  कसे  ?
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 Written  Answers  Agrahay  ana,  28  1896
 a

 रक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जे०  बी  ०  a qe ara  से  :  कालेज  एवं  विश्वविद्यालयों

 के  छात्रों  के  लिए  एनसीसी  के  प्रशिक्षण  की  प्रगति  सन्तोषप्रद  समझी  जाती  है  एन०सी  a7 °  योजना  की

 प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  आर  इसे  अधिक  उपयोगी  बनाने  की  सिफारिश  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 एक  मूल्यांकन

 मिति  स्थापित  की

 थी

 देस  समिति  की

 सिफारिशें  सरकार  को  प्राप्त हो  गई  हैं

 भर  सरकार  के  स़्वरूप  से  विचाराधीन हैं

 अहमदाबाद  के  श्रम  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  तथा  उनके  द्वारा  मामलों  निपटान

 5248.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  अहमदाबाद  के  श्रम  न्यायालयों  में  दो  अतिरिक्त  न्यायधीशों  को  नियुक्ति कर

 ली  है  ate  यदि  तों  इसके  तथ्य  क्या  हैं

 क्या  बेमानी  सभी  पांच  श्रम  न्यायालय  झ्रहमदाबाद  में  कार्य  कर  रहे

 बर्ष  1974 के  पहले  10  महिनों  के  अंदर  उक्त  न्यायालयों  ने  कितने  मामले  निपटाये  शर

 इस
 कितने  मामले  श्रनिर्शित  पड़े  हैं  ग्रोवर  इन्हें  कब  ate  कसे  निपटाया  जायेगा ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 कौर  प्राप्त  होने  पर  ह  सभा  को  भेज  पर  रख  दी  जायेंगी

 सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान  के  संबंध  में  भारत-श्रीलंका  वार्ता

 5249.  श्री  वीरभद्र  fag  :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  1974  में  सांस्कृतिक  झ्रादान-प्रदान के  vag  में  भारत  श्रीलंका  वार्ताएं  हुई

 atk

 (a  द  तो  उस  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बिदेश  मंत्रालय में  उपमंत्री  बिपिन पाल  ANNU]  श्र  सरकार  दोनों  देशों  के

 बीच  सांस्कृतिक  शय्यादान-प्रदान  को  मजबूत  करने  के  विभिन्न  उपायों 414 |  श्रीलंका  की  सरकार  के  साथ

 बातचीत करती  रही  भिदे  मंत्री  की  18  से  20  TW4+AX, लखगमप्सर  1974  तक  की  श्रीलंका  को  के

 दौरान  इस  मामले  की  समीक्षा  की  गई  कौर  सभी  स्तरों  पर  इस  प्रकार  x  आदान-प्रदान  को  .  के

 लिए  सहमति  at  !

 उत  किस्म  के  नेट  age  बलिदान  का  परोसा

 5250.  श्री मंच  लिमये  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्नत  किस्म  के  नेट  fara का  परीक्षण  हो  चका

 कौर पहले  किस्म  पर  क्या-क्या  मुख्य  सूधार  लाये  गये

 क्या
 प्रोद्योगिकी

 की
 उन्नति

 के  कारण  नेट  पुराना  पड़  गया  है  तथा  श्री
 नये

 विमान  का
 प्राप्त  करना  बनाना  जरूरी  हो  गया

 रक्षा  मतदाता  रक्षा  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा )  श्री मन
 तथापि  सूधार  काम  सन्तोषजनक स्त  stl  दि  AMT  करें  रहा  है  ।
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 ब्योरे  प्रकट  करना  सोक  हित  में  नहीं  होगा

 जी  नहीं  श्रीमन्‌  ।  यह  विमान  विशेष  रूप  से  अरब  विकासाधीन  सुधार के  कई

 झर  भ्रमित  वर्षों  उपयोगी  रहेगा ।

 समुद्रतल का  सीमांकन

 5251.  श्री  ato  के०  चद्रप्पन

 at  सरजू  पांडे

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  शहरी  तक  पड़ोसी  देशों के  साथ  समुद्र  तल  का  सीमांकन नहीं  किया

 यदि  zi,  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्य  > ¢  ;  कौर

 सरकार  कब  तक  इस  कार्य  को  पूरा  करेगी ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विपिन पाल  से  :  भारत  कौर  पड़ोसी  देशों  के  बीच

 समद्र  सीमा  को
 चकित  करने

 की
 प्रक्रिया  भारत  सरकार ने  पहले  से  ही  शुरू कर  दी

 पाक  खाड़ी में  भारत  कौर  श्रीलंका  के  बींच  की  जल  सीमा  समझौते  द्वारा  तय  की  जा  चुकी

 हैलो  s  जुलाई  1974  से  लागू  हो  गया
 8  अगस्त  1974  को  इंडोनेशिया  के  साथ  एक-जल

 करके  भारत  ने  दोनों  देशों  कें  बीच  कॉन्टिनेन्टल  शेल्फ  सीमा तय  कर  ली

 है  ।  यह  समझौता  17  दिसम्बर  1974 से  लागू  हो  गया  बंगला  देश  के  साथ  जल  सीमा  तय

 करने के  वारे  में भी  बातचीत  शुरू  हो  गई

 maa  एवं  खाद्य  की  दुलाई  के  लिये  विभिन्न  बन्दरगाहों  को  जहाजों  का  नियतन

 5252.  थ्रो  स०  के ०  चन्द्रभान

 श्री  एच०  एन ०  मुखर्जी

 श्री  रानेन सेन  :

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत  में  कोचीन  तथा  ग्रन्थ  बन्दरगाहों  द्वारा  प्रतिमास  कोयले

 तथा  खाद्य  के  कितने  जहाज  हैन्डल  fet  जाते  व्

 क्या  कुछ  बन्दरगाहों को  जहाजों  का  कोटा  नियत  करने
 के

 संबंध  में  कोई  भेटभाव

 बरता गया  कौर

 यदि  तो  उसके
 क्या  कारण  हैं  शर  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है ं?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  एच०एम०  त्रिवेदी  )  :  197  4  से  प्रत्येक

 qi  | महीने  देश  में  विभिन्न  बड़े  पत्तनों  द्वारा  धराउठाई  fea  गय  कोयले  खाद्यान्न  जहाजों  की  संख्या
 > re क

 सूचित
 करने  वाला  विवरण  संलग्न

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  3826/74]
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 atk  ए  क  हीं  विभिन्न  दानों  को  सताए  के  fe  कोयले  के  जहाजों  का  आवंटन

 नौवहन  महानिदेशालय  द्वारा  उपलब्ध  जहाजों  सीमित  संख्या  श्र  रेलवे  ai  बिजली  वोटों  जैसे

 मुख्य  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  जाता  हैं  ।  आयातित  खाद्यान्न  लें  जाने

 वाले  जहाज  का  झा  वेतन  खाद्य  विभाग  जहाजों  की  उपलब्ध  घाट  सुविधाघरों  ate  माल  की  धरा उठाई  ak

 निकासी  पर  निर्भर  करते  हुये  विभिन्न  पत्तनों  को  किया  जाता  है  ।

 भारतीय  बानियों  द्वारा  श्र  के  राडार  को  निष्क्रिय  बनाने  वाले  उपकरण  का  विकास

 5253.  श्री  atte  fae  tia:  रक्षा  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  कि  भारतीय  वैज्ञानिकों  ग्रा  एक  ऐसा  उपकरण

 विकसित  किया  गया  है  जो  जब  चाहे  wae  के  राडार  को  बना  सकता  है  ;  कौर

 (a)  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  इस  विषय

 पर  एक  समाचार  पत्न  का  एक  समाचार  हमारे  ध्यान  में  भाया  है  ।  तथापि  ऐसा  पता  चला  है  कि  यह

 गलत  लगाने  का  मामला  है  तथा  राडार  निश्चित  कर  सकने  का  विकास  नहीं  किया  गया  है  ।

 oa प्रयोजनीय  नहीं  |

 औद्योगिक  श्रमिकों  पर  बहुराष्ट्रीय  निगमों  का  प्रभाव

 5254.  श्री  के ०  मानना

 गजाधर  मांझी  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार
 ने  औद्योगिक  श्रमिक  गतिविधियों[तथा  श्रमिकों  के  हालत  पर  पड़ने  वाले

 x.
 बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  प्रभाव  का  me  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  wr  है  कौर  इसके  निष्कर्ष  तथा  परिणाम  क्या

 निकले  हैं
 ?

 am  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द
 :

 कौर  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे

 | तेयार  किए  रहे  हे

 स्टील  अथारिटी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  इस्पात  का  निर्यात

 5255.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  इस्पात  ak  खान  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  स्टोल  अथारिटी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  इस्पात  का  निर्यात  क्या जा  रहा  कौर

 यदि  at  तो  जब्र  से  स्टील  शभ्रथारिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात  आरम्भ  किया

 ar  ग
 गया  है  तब  से  कुल  कितने  इस्पात  का  निर्यात  किया  गया  है  ale  उसका कुल  मूल्य  कितना  द

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  सुखदेव  प्रसाद  )  :  कौर  1974  में  स्टील

 थी | अथारिटी  आफ  इंडिया  लि०  की  सहायक  कम्पनी-सेल  इन्टरनेशनल  लि०  गठित  की  गई

 यह  कम्पनी  कुछ  प्रकार  के  इस्पात  के  निर्यात  के  लिए  माध्यम  अभिकरण का  काम  करती  है  ।

 ह
 सेल  इन्टरनेशनल लि०  ने  1,  30,000 टन  रेल  की  पटरियों  के  निर्यात  के  लिए  ईरान  की  राजकीय

 रेलवे  क  एक  करार  किया  इस  करार  के  श्रंतगंत  लदान  30  महीनों  में  किया
 r  fa

 49,000 टन  बेटों  तथा  11,000 टन  से  अधिक  छड़ों  तथा  गोल  छड़ों
 के

 निर्यात  कें  लिए भी
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 लिखित  उत्तर 28  अत्रडाराण
 1896  )

 we

 करार  किए  गए

 सम्बन्ध है  20,000  टन  से  अधिक  छड़ें  तथा  गोल  छड़ें  ६६4  450  टन  तार  का  निर्यात किया

 मसा  इन  सौदों का  कुल  मूल्य  लगभग  60  करोड़  रुपए  होगा  ।

 कलकत्ता  में  सड़कों  को  मरम्मत  तथा  रखरखाव  के  लिये  धनराशि  का  नियतन

 5256.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य

 सरकार तथा  कलकत्ता  नगर  निगम  द्वारा  कलकत्ता  की  सड़कों  की  पूर्णतया  असफलता  उपेक्षा

 के  कारण  उनकी  शोचनीय  अवस्था  को  सुधारने  तथा  उनकी  मरम्मत के  लिए  कन  सरकार  का

 धनराशि  का  विशेष  नियतन  करने  का  विचार है  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  त्रिवेदी  कलकत्ता  में  शहर

 की  सड़कों  की  मरम्मत  के  केन्द्रीय  क्षेत्रीय  सड़क  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता के

 लिये  घन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  ये  सड़कें  मुख्य  रूप  से
 राज्य  सरकार  संबंधित  स्थानीय

 संस्थापकों के  कार्यक्षेत्र  के  ग्रंतर्गत  जाती  है ं।

 तटीय  निक्षेपों  के  विकास  के  लिए  सोवियत  संघ  द्वारा  सहायता

 5257  श्री  आर०  ato  स्वामीनाथन  क्या  इस्पात  ss सर  खाल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ८

 सोवियत  संघ  ने  भारत  के  तटीय  निक्षेपों  के  विकास  हेतु  सहायता  देना

 > स्वीकार  या  Q  |

 क्या  सोवियत
 संघ  से  इस  बारे  में  समझौता  हुरैरा है  ;  ax

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  सुखदेव  देश  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में

 खनिज  निक्षेपों  के  विकास  के  लिए  सोवियत  रूस  की  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है

 प्रश्न  नहीं  उठता | are

 पश्चिम  एशिया  में  परमाणु  श्रीमत्-मुक्त  क्षेत्र  के  बारे  में  संकल्प

 5258.  कार  alo  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 के  उपयोग उना  के  खतरे  के  विरुद्ध  परमाणु  झ्र-हीन  देशों  की  रक्षा

 की  गारंटी  करने  वाले  पाकिस्तानी  संकल्प  के  पक्ष  में  राष्ट्र  संघ  की  राजनीतिक  समिति  में  भारत

 ने  मतदान  किया  था

 (a)  यदि  तो  संकल्प का  समर्थन  करने  क  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  पश्चिम  एशिया  में
 परमाणु  भ्रमण-मुक्त  क्षेत्र  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  ईरान  श्र

 मिश्र  के  संयुक्त  संकल्प  का  भी  भारत  ने  समर्थन  किया था  ;  wc

 (=)  यदि  तो  भारत  पहले  इस  संकल्प  के  विरुद्ध  था  कौर  इसका  समर्थन

 करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 ee

 ate  पाकिस्तान  ने  परमाणु fata  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विपिन पाल  .  :

 ग्रामों
 > क  उपयोग  अथवा  प्रयोग  की  धमकी  के  विरुद्ध  परमाणु  अस्त्र  विहीन  देशों  T<tetT  को

 सुदूर  aoa  शीर्षक  प्रस्त/।व  का  मसौदा  प्रस्तुत  किया  ati  प्रस्ताव के  मसौद ेके  उलार  सकता

 राष्ट्र  महासभा  (1)  से  परमाणु  wea  fad  देशों  की  क्षेत्रीय  अखंडता  तथा  surat  के  प्रति

 द्  समर्थन  की  घोषणा  करवाई  जायेगी  कौर  (  2)  सदस्य  राज्यों  से  सिफारिश  जायेगी

 कि बे  प्र विलम्ब  परमाणु  शस्त्र  विहीन  देशों  की  सुरक्षा के  प्रश्न  पर  सभी  समिति  मंचों  पर

 विचार  रे  ।  प्रस्ताव  के  मसौद ेमें  कोई  -  आपत्तिजनक  बात  नहीं  श्री  इसलिए  भारत  इक  पक्ष  में

 सत  दिया  ।  महासभा  ने  सर्वसम्मति  से  प्रस्ताव के  मसौदे  को  नत  किया t

 हाँ  ।

 |  परमाणु  रस्म  भक्त  क्षेत्र की  स्थापना  स  संबंधित  ईरान नहीं  ।  भारत  ने
 म

 त

 और  मिश्र  के  संयुक्त  प्रस्ताव  का  बराबर  समर्थन  किया  था

 aq  उद्योगों  को  कच्चे  लोहे  कौर  कोक  को  सप्लाई

 लार  मांझी 5259.  श्री  ग  जाद १,  Utetas दे  दे

 श्री  पो ०  है०  जाफर  शरोफ

 भान  fag  दौरा

 क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  लघु  उद्योगों  को  कच्चे  लो  शर  कोक  की  सप्लाई  में  कमी
 as
 टच  त्र

 यहां  ,  तो  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  ह ै?

 rs इस्पात

 2Te  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव
 at  ब्र  समय  कच्च

 लोहे  शौर  is  कोक  की  उपलब्धि  की  संतोषजनक

 हिन्द  महासागर  में  सेटों  के  नौसैनिक  अभ्यासों  के  बारे  में  सशस्त्र  राष्ट  में  विरोध

 5260  art al  इन्द्रजीत  गीत  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  aaa
 राष्ट्र  में  भारतीय  प्रतिनिधि  द्वारा  हाल  ही  में  हिन्दमहासागर  में  सेटों  द्वारा  किये  गये  नौसैनिक  श्रभ्यासं

 974)  बारे  में  कोई  विरोध  प्रकट  किया  गया
 न्र Q  क्योंकि  ऐसा  करने  से  नहांसभा  के

 > aq  1971  1972  तथा  1973  के  प्रस्तावों  का  उल्लंघन  zat  जो  कि  हिन्दमहासागर  को  शांति

 क्षेत्र  बनाने  के  बारे  में  श्र

 त्र  at  इस  मामले  में ७  |  | सरदी  हल  किसी  अन्य  देश  का  सहयोग  मांगा  तथा  प्राप्त  किया  गया  '  अर

 बया  भारत  ढारा  यह  मामला  पाकिस्तान  a  इरान  सरकारों  के  साथ  भी
 vz  -  ?

 जो  fe  at  अभ्यासों में  भाग  ले  ्

 92



 लिखित  उत्त 19  दिसम्बर  974

 se

 faz  मंत्रालय  में  उप  मंत्री (a  विपिन पाल  दास )  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जा  ली  |

 लप  तथा  wea  ne  निरोधक  उपायों  के  उप  के  उपरान्त  औरतों  में  केन्सर  संबंधी  श्रनसंध!न

 5261  श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ०  थ

 करेंगे
 ः

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  को  दूर  युनिट  द्वारा  लूप  तथा  अन्य  गर्भ

 aces  va उपायों  के  उपयोग  के  बाद  atrat  में  होने  वाले  कसर  के  मामलों  सम्बन्धी  बहु  मुल्य  अनुसंधान

 कार्य  क्या  जा  रहा  है  ,  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या ह
 ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप  मंत्री  ऐ०  क०  एम०  :  जी
 रहा  जो  स यह  एकक  उन  स्त्रियों के  बारे  में  झ्रनुसंघान  कार्य  कर  २1  ए  भ्  राय  जाने  वाले  ग्रोवर

 इन्जेक्शन  द्वारा  दिये  जाने  वाल  हारमोन  गर्भनिरोधकों  तथा  कापर  ‘ZY  -200-,  जो  कि  गर्भाशय

 गर्भनिरोधक साधन  है  का  इस्तेमाल  करती है  aa  तक  किये  गयें  विश्लेषण  से  एसी  कोई  बात  नहीं  मिली

 जिससे  यद  कहा  जा  सके  कि  ise  OT o Ca | Tafa aterat  के  इस्तेमाल  से  स्त्रियों  के  जनन-पथ  पर  कोई  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  है  ।  फिर  भी  इस  पर  att  काम  हो  रहा  है

 भारतीय  चिकित्सा  waded  परिषद  का  सन्तोषजनक  कार्यकरण

 262.  श्री  इंद्रजीत  गुप्त  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बतान  का  कृपा

 कि  क्या  भारतीय  चिकित्सा  भ्रनसंधान  परिषद  ने  शभ्रसंतोपजनक  कार्य  ate  परिणामों  के

 फलस्वरूप  मटर  स्थित  भ्र पनी  एकक  बन्द  कर  देने  की  धमकी दी

 यदि  तो  क्या  इस  ग्र संतोषजनक  कार्यकरण  के  लिए  एकक  के  faa  का  दायित्व

 निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  जांच  की  @)

 क्या  यह  सच  है  कि  स्निकर्स  लेने  का  क्रास  पिकसटिव  स्लाइड  उपलब्ध

 होने  के  कारण  एकक  का  कार्य  बीच  में  लम्बे  समय  के  लिए  ग्रस्त व्यस्त  रहा  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई है

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  सन्नी  ऐ०  के०  एम०  :  जी  नही ं।

 साननीय  सदस्य
 ने

 अपने  प्रश्न  में
 जिस  मदर  स्थित  एकक  का  उल्लेख  किया  है  वह ह॒  वही  प्रतीत

 होता है  जिसका  उल्लेख  उन्होंने प्रश्न  संख्या  5261  में  कियां  जिसका  उत्तर  भी  श्राज  ही  दिया

 प्रश्न  नहीं  उठता चली  पी  ॥  है
 !

 रहा  है

 ADIN  ay art इस  नइ  शिकायत  नहीं  मिली  Q»

 (4)  प्रशन  ह्  उठता  |
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 Written  Answers  December  19,  1974

 oo

 झाल  इन्शा  लात  een  वर्क्स  ——  फेडरेशन  से  ज्ञापन

 5263.  at  भान  fag  भौरा  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  ara  इंडिया  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन  वर्कर्स  यूनिवर्स कें  फेडरेशन  से  कोई

 प्राप्त  ज्ञापन/श्रभ्यावेदन  प्राप्त  दर  र

 यदि  तो  उनमें  क्या  मांगे  रखी  हैं  ak

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  विचार  किया  है  और  यदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 श्रम  संब्रालय में उप मंत्रो में  उप  wal  बालगोविन्द  :  जी  हां  ।

 मांगे  निम्नलिखित  श्रम  कानूनों  में  संशोधन  करने  के  सम्बन्ध  में  हैं
 :

 (1)  न्यूनतम  मजदूरी

 उपदान  भुगतान

 (3)  भविष्य  निधि

 (4)

 प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  |

 इन  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  ड्राईवरों  शौर  कंडक्टरों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 5364.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974  में  विशेषकर  अक्तूबर  श्र  1974  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  ड्राईवरों

 कौर  कंडक्टरों  के
 विरुद्ध  महाप्रबंधक  ate  अन्य  अधिकारियों  को  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 क्या  उनकें  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 > ( \  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  द

 ॥  ह नौवहन  att  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम  ०  :  1

 1974  से  30  नवम्बर  1974  तक  1255  जिसमें  1974  की  138  तथा  1974

 105  शामिल  है  !

 है  शौर शेष  276  मामले तथा  979  मामलों  पर  पहले  ही  करवाई  की  जा

 कार्यवाही  के  विभिन्न  चरणों  में  है

 सप्लाई
 एल्युमिनियम att  तांबे  को  मांग  तथा  bees  ष्

 5265.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  ag  बताने  की  a  करेंगे
 कि  :

 गत  तीन  वर्षो  में  ag  वार  देश  में  एल्युमिनियम  कौर  बे  की  मांग  तथा  सप्लाई  कितनी

 रही  ;

 गत  तीत  वर्षों  में  वर्षवार  इन  दोनों  वस्तुप्नों की  कुल  सप्लाई  में
 देशीय  उत्पादन

 रायात  का  भाग  क्या
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 28  1896  ६ ए
 (  लिखित  उत्तर

 are  प्रत्येक  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान + - aera aay  के  मुख्य  उत्पादक  कौन-कौन  से  हैं

 वर्षवार  कल  कितने  अल्युमीनियम  का  उत्पादन  किया  गया  ;  atk

 यदि  ताब  में  श्रात्मनिभेरता  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  कदम  Bz  जा  रहे  a  वह

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  :  ate  )  निम्नलिखित सारणी  में

 1971-724  1973-74  वर्षों  के  दौरान  घरेलू  उत्पादन  तथा  आयात  के  द्वारा  एल्यूमिनियम  कौर

 लौह  धातु  पर  टास्क  फोर्स  तथा  पांचवीं  योजना  )  द्वारा  म्रतुमानित  मांग  दर्शायी  है

 ह

 एल्यूमीनियम  1971-72  1972-73  1973-74
 नभ  —_—

 घरे  उत्पाद उत्पादन  181,485  174,774  147,845

 1,664  1,605.6 21,236

 ee

 202,721  176,438  149,450.  6

 अनुमानित  मांग  233,000  210,000*  230,000*

 ताबा

 घरेल  उत्पादन  8,405  12,596  12,899

 56,000  54,000  53,000

 64,405  66,596*  65,899
 en

 ्य  मांग  102,750  83,700"  83,700*

 ———  eo  ee  ee
 x

 पांचवा  योजना  ag  टास्क  फोर्स  F  बहल  1971-72  के  मांग  ग्रनभानों  में  कमी  कर  दी

 थी  ॥

 मैसर्स  इंडियन  एल्युमिनियम = कंपनी  लिमिटेड  ि. ह मसस  हि हिन्दुस्तान  एल्युमिनियम  कारपोरेशन

 मद्रास  एल्युमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  भारतीय  एल्युमिनियम  निगम  लिमिटेड  देश  के  प्रमख

 एल्यूमीनियम  उत्पादक है  ।  इन  कम्पनियों  द्वारा  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  एल्यूमीनियम उत्पादन

 के श्रांकड़े  नीचे दिए  गए  उत्पादन  टनों  में

 कम्पनी का  नाम  10714  72 iz  ह द  1972-73  1973-  74
 oS

 1.  इंडियन  एल्युमिनियम कम्पनी  लिमिटेड  82,075  76,  74,564

 2.  हिन्दुस्तान  एल्युमिनियम निगम  लिमिटेड  क  78,784  76,967  58,771

 3.  मद्रास  एल्युमिनियम कम्पनी  लिमिटेड  o  11,296 13,063  13,182

 4,  भारतीय  एल्यूमीनियम  निगम  (  15

 1973  से  तालाबंदी  में  )  .  7,563  7,832  3,214

 181,485  174,774  147,845
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 Written  Answers  Agrahayana  28,  1896
 oa

 वधि  की  समाप्ति  तक ि मसस  हिन्दुस्तान  कापर  _  लिमिटेड  ने  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 तांबा  धातु
 के  उत्पादन को  बढ़ा  कर  प्रतिवर्ष  45000  टन  करने  हेतु  ata  निक्षेपों  के  विकास  का

 कार्यक्रम  शरू  किया  स्वदेशी  उत्पादन  तथा  लाम्बा  धातु  की  मांग  में  पर्याप्त  अन्तर  है  इसलिए

 पांचवीं  योजना  में  तांबे  के  मामले  में  आ्रात्मनिर्भरता  प्राप्त  होने  की  आशा  नहीं  है  | |

 गत  फोन  वर्षों  में  सेवानिवृत्त  हुए  सैनिक  कौर  अफ़सर

 5266.  श्री  डो०  वी०  चन्द्र गौड़ा  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितने  सेनिक  तथा  अफ़सर  रक्षा  सेवाओं  से  सेवानिवृत्त  ;  कौर

 उक्त  safe  के  दौरान  इनमें  से  कितने  व्यक्तियों  का  सरकार  द्वारा  व्यावसायिक  पुनर्वास

 किया  गया  ?

 इस रक्षा  मंत्रो  स्वर्ण  fag) :  भ्र वधि  के  दौरान  तीनों  सेवायों  से  कुल  175063  व्यक्तियों

 को  सेवानिवृत्त,/सिवामक्त किया  गया  T ‘

 इस  अबोध  के  दौरान  कूल  57796  व्यक्तियों  ने  रोजगार  प्राप्त  किया  ।

 भिलाई  दुर्गापुर  कौर  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी

 5267-  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  क्या  इस्पात  ध्रोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 दुर्गापुर  site  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  ठेकेदारों  की  कुल

 संख्या  कितनी  है  शर  तीन  act  के  दौरान  उन्हें  प्रदा  की  गई  धनराशि का  वह-वार  ब्यौरा  क्या है  शौर

 ठेकेदारों  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  श्रमिकों  की  संख्या  का  वर्ष पवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद )  भर  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  शौर  सभा  पटल  फर  रख  दी  जाएगी  ।

 बर्ष  1974  में  निम्न स्तर  की  औषधियों  के  निर्माण  के  लिए  श्रौषध  एककों  के  लाइसेंसों  का  रद्द  किया

 जाना

 5268.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  क्या  स्वास्थ्य  कौर  नियोजन  मंत्री  बतान  का  कृपा

 करेंगे कि

 प्रत्येक  राज्य में  ऐसे  कुल  कितने  श्रौषध  एकक  हैं  जिनके  लाइसेंस  निम्न स्तर की  औषधियों  के

 निर्माण  के  लिये  ata  से  1974  की  अवधि  के  दौरान  रद  किये  गये  हैं  ;  कौर

 में  सरकार का  प्रस्थ  क्या कडी  कार्य  पाही  करने  का  विचार  है  ? इस

 ch स्वास्थ्य  atc  परिवार  नियोजन  साल  में  श्री  के०  एम०  सुचना

 एकत्र को  जा  रही  at  यथा-समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।
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 19  1974  लिखित  उत्तर

 ee

 नकली  ate  घटिया  किस्म  की  aareé ay  के  निर्माण  तथा बिकी  कों  रोकर  के  लिये  wart

 औषध  मानक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  उठाये  जा  रहें  कदमों  के  बारे  में  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 किने  के न्  >
 घटिया  किस्म  की  तथा  नकली  दवाइयों  के  निर्माण  र  बिक्री  को  र  लिए  केन्द्रीय  प्रोक्ति

 मानक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  —_——

 इन  कदमों  के  परिणामस्वरूप  मानक  किस्म  की  दवाइयों  की  सप्लाई  भी  सुनिश्चित  हो  जाएगी
 ।

 1.  बिता  लाइसेंस  के  औषधि  निर्माता द्र ों  को  समाप्त  करने  के  लिए  जो  श्राम  तौर  पर  नकली

 दवाइयां  बनाते  गरीर  बेचते  हैं  ;  लाइसेंसशुदा  औषधि  निर्माताओं  की  एक  अखिल  भारतीय  सूची  तैयार  कर

 गई  है  कौर  उसे  अद्यतन  बना  दिया  गया  है  ।  इस  सुची  को  राज्य  औषधि  नियंत्रण  संगठनों  तथा

 झ्रौषधि  निर्माता ग्र ों  ्र  व्यापारियों  के  संघों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 2.  श्रद्धा  ae  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  को  संशोधित  कर  दिया  गया  है  ate  मिलावटी  दवाइयां

 बनाने तथा  बेचने  तथा  बिना  लाइसेंस  के  दवाइयां  बनाने  ait  बेचने  की  सजा  की  अवधि  3  वर्ष  से  बढ़ा

 कर  10  वर्ष  तक  कर  दी  गई  है  ।  उसमें  ऐसा  भी  उपबन्ध  कर  दिया  गया  है  जिसके  अधीन  ऐसी  ग्रौषधियों

 के  बनाने  में  प्रयुक्त  उपकरण  कौर  दूसरा  सामान  तथा  उन्हें  लाने  ले  जाने  के  साधनों  को  जब्त  किया  जा

 सकता है

 3.  राज्यों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  श्रपने-प्रपने  यहां -  मिलावटी  दवाइयों  के  खिलाफ  अभियान

 को  तेजी  से  चलाने  के  लिए  पुलिस  अधिकारियों  से  निकट  ्  रखें  ।

 4.
 जव  कभी  केन्द्रीय  वध  मानक  नियंत्रण  संगठन  को  नकली  दवाइयों  की  सूचना  मिलती  है

 अर  जबर  कभी  ऐसा
 समझा

 जाता  है  कि  इस  काम  में  कोई  भ्रन्तरराज्य  गिरोह  काम  कर  रहा  उस  समय

 संबंधित  राज्यों को  सचेत  करने  तथा  राज्य  पुलिस  की  मदद  से  इस  पर  आवश्यक  कार्यवाही  करने  की  सलाह

 देने  के  लिए  विशेष  सावधानियां  बरती  जाती  हैं  ।

 5.  राज्यों  से  ग्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  भ्रपने-श्रपने  औषधि  निरीक्षण  कार्यालयों में  वुद्धि  करें

 कौर  दवाइयों  की  जांच  करने  की  सुविधाएं  भी  बढ़ाएं  ताकि  अधिक  से  अ्रधिक  नमूने  लिये  जा  aha  जांच

 रिपोर्ट जल्दी  मिल  सकें  ।

 6.  केन्द्र  राज्य  संगठनों  के  बीच  निकट  सम्पर्क  रखने  के  मद्रास  प्रौढ़

 गाजियाबाद में  केन्द्रीय  ates  संगठन  के  मण्डल  कार्यालय  खोल  दिये  गये  हैं
 ।  मण्डल  भ्र धि कारियों का  एक  काम  यह

 है  कि  वे  मिलावटी  श्रौपधियों  के  लाने  ले  खासकर  जब  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  पर  ले  जायी  जा

 रही  की  जांच  करें  कौर  यह  सुनिश्चित  करें  कि  अन्तर-राज्य  बाजार में  बिकने  वाली  औषधियाँ  हर  हालत

 में  मानकों  केअनुसार  हों  ।  उनके  इस  कम  में  केन्द्रीय  औषध  निरीक्षक  जो  राज्य  श्रौषध  निरीक्षकों  के

 निकट  सम्पर्क  में  काम  करते  उनकी  मदद  करते  हैं  asa  कार्यालयों  स  सम्बद्ध  केन्द्रीय  निरीक्षण

 चोरियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।

 7.  श्राप  निर्माताओं  कौर  व्यापारियों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  एसोसियेशनों  की

 यता  शरीर  उनका  सहयोग  लिया  गया  है  ताकि  निर्माण  कौर  बिक्री  के  तरीके  अधिक  से  अधिक  सही  हों  ।

 नकली  दवाइयों के  विरुद्ध  अभियान  में  उनका  सहयोग  लिया  जा  रहा  है  ।
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 5.  केन्द्रीय  ara  मानक  नियंत्रण  संगठन  के  कें  निरीक्षकों  कौर  सरकारी

 विश्लेषकों  के  लिंपेप्रशिज्नग  का  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  ये  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  नियंत्रण  उपायों  को

 कठोरता
 से  लागू  करने  में  मदद  देंगे  ।

 9.  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियंत्रण  संगठन  alta  परामशंदात्नी  समिति  की  मंडल  राज्य  गोवध

 नियंत्रकों  की  बैठकें  करके  तथा  मंडल  शभ्रधिकारियों
 कौर  नियंत्रण  अघिकारियों  के  बीच  विचार

 विष व्यवस्था  करने  पत्न  व्यवहार  के  wera  निरन्तर  सम्पर्क  तथा  बातचीत  जारी  रखते  हैं  ।  सूचना

 इस
 निरन्तर  विनियम  से  श्रौषघियों  के  गुणों  पर  नियंत्रण  रखने  के  उपायों  में  तालमेल  रखने  कौर  उन्हें

 तेज  करने  में  बड़ी  मदद  मिलती  है  ।

 10.  राज्यों  को  अपने  यहां  एक  ऐसा  राज्य  औषधि  सलाहकार  बोड़  गठित  करने  लिए  अनुरोध

 कर  दिया  गया  है  जिसमें  प्रोक्ति  चिकित्सा  व्यवसाय  ak  उपभोक्ताओं  के

 विधि  शमित  हों  जो  राज्य  सरकारों  को  यह  साह  देंगे  कि  aaa
 एवं

 प्रसाधन  सामग्री  अघिनियम  को

 कारगर  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जाएं  |

 11.  पांवों  पंचवर्षीय  योजना  के  अ्रत्तगंत  राज्यों  में  संयुक्त  खाद्य  और  औषधि  प्रयोगशाला  स्थापित

 करते  के  लिए  उन्हें  केन्दों  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 12.  1974  में  हुई  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  की  पिछली  बैठक  में  नकली  दवाइयों  के  प्रचलन

 के  बारे  में  प्रौढ़  नकली  दवाइयों  की  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  किये  जाने  वाले
 उपायों

 पर
 विचार  विमर्श  किया  गया  था  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  था  जिसमें  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  सिफारिश की  गई  थी  कि  वे  एवं  विधि  क्क्

 समेत  एक  उपयुक्त  कार्यान्वयन  मशीनरी  तैयार  करें  जो  नकली  दवाइयों  की  बुराई  को  रोकने  के  लिए

 लय  शर  जिला  स्तर  पर  पुलिस  के  साथ  निकट  सम्पर्क  बनाएं  रखें  |

 13.  केद्रीय  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  राज्यों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  को  लिखा  है  जिसमें  राज्य  में  राज्य

 औषधि  नियंत्रण  प्रशासन  के  महत्व  पर  जोर  दिया  गया  है  श्र  कार्यान्वयन  प्रक्रिया द्य ों  को  सख्त  करने  की

 झ्रावश्यकता  बताई  गई  है  ।  उसमें  एक  कारगर  औषधि  नियंत्रण  प्रशासन  की  श्रावश्यकताझ्ों  का  उल्लेख

 किया  गया  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  किस  हद  तक  सहायता  दे  सकती  है  उस  पर  प्रकाश  डाला  गया है

 अपराधी  के  पकड़े  जाने  पर  वर्तमान  कानून  के  अनुसार  जहां  तक  हो  सके  कड़ा  से  कड़ा  दण्ड  देने
 को

 श्यकता  पर  भी  बल  दिया  गया  है  ।

 14.  राज्य  औषधि  नियंत्रण  प्रशासन  के  साथ  मिलकर  केन्द्रीय  औषधि  मानक  नियंत्रण  संगठन  द्वारा

 इंजेक्शन  बनाने  वालो  सभी  फर्मों  का  निरीक्षण  करने  का  एक  त्वरित  कार्यक्रम  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।

 15.  नकली  दवाइयों  के  बनाने  बेचने  सम्बन्धी  अपराधों  पर  कड़े  दण्ड  देने  के  लिए

 कौर  प्रसाधन  सामग्री  प्रीमियम  को  संशोधित  करने  का  विचार  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  कुछ  फार्मास्यूटिकल  के  लाइसेंस  रह  किये  शाना

 5269.  श्री  करके  जाज  :  क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  की  14  फार्मास्यूटिकल  फर्मों  के  लाइसेंस  घटिया ate  अस्वास्थ्यकर

 me  दिये  ग  ये  x |  | मियां  बनाने  के  कारण  चालू  वर्ष  के  दौरान  रद्द
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 ्  मत

 क्या  wa  राज्यों  में  भी  ऐसी  ही  कार्यवाही  की  गई  है  ;  ौर

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  ऐसी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के ०  एस०  :

 से  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 कासरगोड  तथा  कान्हनगोड  के  alta  राष्ट्रीय  राज माग  का  रेखांकन  करना

 6270.  श्री  पी०  कार  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कासरगोड  तथा  कान्हनगोड  के  बीच  राष्ट्रीय  went  का  पुनः  रेखांकन  करने  के  बारे

 में  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  हुआ  है  ;

 भरी  क क्या  इम  रेखांकन  करने  से  इन  दोनों  स्थानों  के  बीच  ्  म  हो  जायेगी  और  राष्ट्रीय

 राज मागं सीधा  हो  शर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  जी  हां  ।

 ot  at

 सुझाये  गये  पुनर्सरेखण  के  गुणों  जिसमें  होने  वाली  लागत  के  पहलू  भी  शामिन  है  की  अभी

 के  लिये है  ।

 तटवर्ती  इस्पात  संयंत्र

 5271. श्री  पी०  कार  भिनाय  :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  तटवर्ती  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  विशाखापत्तनम के  पास  लगाया  जाने

 वाला  इस्पात  कारखाना  तटवर्ती  क्षेत्र  में  होगा  ।

 भारतीय  नौसेना  पनडुब्बी  वागीर  को  चालू  करना

 5272.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सन्देहास्पद  लगने  वाली  एक  मत्स्य  नौका  को  पकड़  कर  भारतीय  नौसेना

 वागीर  तस्करी  के  विरुद्ध  अभियान  में  सहायता  देने  वाला  प्रथम  भारतीय  जहाज  बन  गया  है  ;

 क्या  इस  मत्स्य  नौका  में  8  लाख  रु
 ०

 मूल्य का  कपड़ा  कौर  इलेक्ट्रॉनिक  कैलकुलेटर  पाये  गयें

 शौर

 यदि  तो  क्या  इसे  कुशलता  से  पकड़ने  के  कारण  पनडुब्बी  के  कर्मचारियों  को

 fan  दिया  था  ;  कौर  यदि  तो  किस  प्रकार  का  ?
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 रक्षा  संती  स्वर्ण  (*)  तस्करों
 a  aver)

 को  पकड़ने के के  लिए  पनडुब्बियों  का  उपयोग

 नहीं  किया  जाता  परन्तु  avers  के  दौरान  पनडुब्बी  वगीर  कई  तस्करी  जहाजों  को  पकड़ने  में  सहायक

 हई  |

 गये  जहाजों  में  से एक  जहाज  कपड़ा  aAteIIIh  केलकलेटर  ले  जा  रहा  था  जिनका पकड़े

 मूल्य  लगभग  14  लाख  रुपए  था

 पनडुब्बी  के  कार्मिकों  को = हद  इनाम  देने  का  प्रश्न  सरकार गर  के  विचाराधीन  है  |

 राज्यों  में  श्राय  के  आघार  पर  निःशुल्क  चिकित्सा  सुविधाओं  के  संबंध  में  समान  होती

 ह  बताने  की  कृपा  करें  गे 5273.  श्री  राजदेव  क्या  स्वास्थ्य शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 कि

 क्या  सरकार का  विचार  राज्य  सरकारों  को  मासिक  राय  के  आधार  पर  जनता  को  निःशुल्क

 चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  एक  समान  नीति  भ्र पना ने  को  कहने  का  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में
 उप  मंत्री  ए  के०  एम०  :

 जो

 ॥

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 सेना Ves  के  लिए  भर्ती  नीति

 5274.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर :  रक्षा  मंत्री  सेना

 कर्मचारियों  के

 लिए  भर्ती  नीति  के

 बारे में  21  1974  के  त्  कित  प्रश्न  संख्या  1471  के  उत्तर  त्र  में  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 उस  भर्ती
 होती

 को  नियत  करने  के  क्या  कारण है ंमें  जिसके  बारे  में  निर्णय  सरकार  ने  1963

 1973  र में  जिया  था  परन्तु  fay  क  कवित  1  Gas  |  लेने के  लगभग  10  वर्षों  के  पश्चात

 किया  गया  ;

 यदि  fiz  19625  में
 लिया  था  तो  17-25  वर्षों  के  जरायु-समूह  की  भर्ती  योग्य

 के  आघार पर  उसे  LYtoa  mn में  आधान
 तुरन्त  उसके ८  दि  दे  AG  po  दी  ली  पश्चात्‌  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण

 र

 ह  19
 fu

 उक्त  is  63  में  क्रिस  तिथि  को  निया  गय  था  शौर व  दी  क्या  उक्त  महत्वपूर्ण  निर्णय

 सेते  समय  राज्य  सरकारों  से  भी  परामर्श  किया  गया  था  ;  नौ

 (7)  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  सरकार  की  उस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  रही
 ?

 रक्षा  मंत्री  स्वर्ण  faz)  शौर  विभिन्‍न  राज्यों  से  17-25  वर्ष  के

 समह  री  को  सम्बंद्ध  करने  की  नीति  को  1963 से  उत्तरोत्तर  '  क्रियान्वित if  योग्य  पुरुष  जनसंख्या  से
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 faa  किया  गया  है  ।  जब  यह  निर्णय  किया  गया  था  उस  समय  भी  ag  सोचा  गया  था  कि  इस  निर्णय

 को  इस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जाए  fe  इसके  द्वारा  सेना  के  लड़ाक  गणों  में  कोई  कमी  न  रात  |

 इसे  कई  वर्षों  में  एक  चरणवार  कार्यक्रम  के  अनसार  करना  था  ।  1963  में  लिए  गए  निर्णय  के  अंतिम

 चरण  का  1-4-73  से  कार्यान्वयन  किया  गया  जबकि  1971  को  जनगणना  के  आंकड़े  उपलब्ध  हो  गए

 (1)  18  फरवरी  19631

 (2)  राज्य  सरकारों से  परामर्श  नहीं  किया गया  था

 प्रशन  नहीं  उठता ।

 दिएगो  माशिया  के  श्रम रोकी  सेनिक  लिए  न  के  साथ  समझाता

 5275.  श्री  ato  ato  नायक  क्या  बिदेश  मंत्री  यह ह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fata  को  सरकार  अमरीका  द्वारा  दिएगो  माशिया  द्वीप  सैनिक  wee  की  स्थानों

 करने  के  लिए  उक्त  दीप  उन्हें  सौंपने  स्रष्टा  पलटे  पर  देने  के  बारे  में  अंतिम  रूप  से  सहमत  हो  गई  है  ;

 [,  तो  उक्त  द्वीप  पर  fata  की  प्रभुसत्ता  की  उत्पत्ति  श्र  तरा  क्या  है
 यदि

 द्वीप  की  सर्वोच्च  प्रभु  गासम्पन्‍्न  स्वतंत्र  राज्य  कौन  सा  है  ;  शौर दिएगो  माशिया

 दिएगो  माशिया  द्वीप  के  राजनैतिक स्वरूप  के  बारे  में  उक्त  देश  ने  क्या  रुख  श्रेणियों  है  ?

 विदेश  संचालक  सें  उप  dat  बिपिन याल  1966  में  सम्पन्न  एक  समझौते  के

 द्नारा  यूनाइटेड  किंगडम  की  सरकार  ने  दिएगो  गादिया  द्वीप  पर  भ्रम रिकी  सरकार  को  रक्षा  संबंधी  कतिपय

 सुविधायें  दी  थीं  ॥  दिसम्बर  1974  को  ग्रनाइटेड  किंगडम की  सरकार  ने  यह  घोषणा  की  कि  उसने

 हाशिया  ट्विटर  पर  उक्त  लों  के  अपेक्षाकृत  संतुलित  विस्तार  के  अमरीकी  सरकार  के  प्रस्तावों

 को  स्वीकार  कर  लेने  का  निर्णय  किया

 से  ग्रह  fata  मारीशस  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  दिएगो  गोलियां  का  प्रशासन  चलाता

 था  alt  कड़ा
 >  कि  1968  में  मारीशस  की  स्वतंत्रता  के  समय  उसने  कतिपय  शर्तों  पर  इसे

 यूनाइटेड  faqs  को  दे े  feat  था  ।  उत  समय  दिएगो  afar  के  करीब  300  वाशिंदों  को  मारीशस  में

 बंता  दिया  गया  था  ।  दिएगो  माशिया  का  निकटतम  प्रभुसत्ता  प्राप्त  स्वतंत्र  राज्य  मालदीव  है  ।

 एशियाई  सामूहिक  सुरक्षा  पद्धति

 5276.  Mt  ato  वी०  नायक  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ३़िग्चार्ड क्या  रूस  द्वारा  प्रस्तावित  ए  शनाई  सामूहिक  सुरक्षा  पद्धति  की  भारत  सरकार  ने  कर

 2.0 ली  ह

 क्या  ठोस  प्रस्तावों  की  रूस  से  oat  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है

 ौर क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  रूस  को  कोई  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ;

 तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  ? यां

 101



 Written  Answers  December  19,  1974

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  बिपिन याल
 :

 ate  सोवियत  संघ  ने  एशियाई  aqra- J

 हिक  सुरक्षा के  कुछ  सामान्य  सिद्धांत  तो  पेश  किये  हैं  लेकिन  उनके  क्रियान्वयन  के  बारे  में  कोई  ठोस  सुझाव

 नहीं  दिया  गया  है
 ।

 प्रंतर्राष्ट्रीय  शांति  कौर  सुरक्षा  को  मजबूत  करने  की  हमारी  नीति  के  सरकार
 ऐसे  सभी  पर  विचार  करने  को  तैयार  है  जिससे  एशिया  को  शांति  एवं  स्थिरता  के

 aa  के  रूप

 में  उभरने  में  सहायता  मिल  सकती  हो  ।

 भोर  नहीं  उठते  ।

 लोह  वयस्क के  निक्षेप

 5277.  श्री य बो०  ato  नायक  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  लौह  wren  के  निक्षेप  कितनी  मात्रा  में  हैं  ;  और

 व्तेंमान  विदोहन  दर  को  देखते  हुए  ये  निक्षेप  कितने  वर्षों  तक  बने  रहेंगे
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  :  देश
 में

 उच्च  ग्रेड  हेमेटाइट

 woe के  रूप  में  86,200  लाख  टन  तथा  मैग्नेटाइट  भ्रामक  के  रूप  में  19,150 लाख  टन  लौह  न्रयस्क

 के  भण्डार  होने  का  श्रीमान  है  ॥

 1974 के  दौरान  350  लाख  टन  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  होने  का  manta  है  ।  इस

 उत्पादन स्तर  पर  भण्डार  200  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  चलेंगे  ।  कुछ  आर  भण्डारों के  पता  लगने  की

 भी  संभावना है  ।

 खेती  श्रमिकों के  कामिक  संघ

 5278.  श्री  ato  वी०  नायक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  बागान  श्रमिकों के

 अ्रतिरिक्त  खेती  श्रमिकों  के  कुल  कितने  कार्मिक  संघ  हैं
 !

 1970  मे
 ~

 1926 ara  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  ट्रेड  युनियन

 के  aia  फार्मों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों की  पंजीकृत  115 टेड  यूनियनें  थीं  ।  इस  मामले  में  नवीनतम

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केरल  में  कर्मचारी  राज्य  बोसा  योजना  के  अस्पतालों  में  औषधियों  की  कमी

 5279.  श्री  सी०  जर्नादनन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  केरल  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  aaa  में  प्रमख

 ओषधियों  तथा  अन्य  सुविधाओं  की  कमी  की  are  दिलाया गया  wie

 यदि
 तो

 इसके  तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?
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 aa  मंत्रालय में  बालगोविन्द  :  कर्मचारी  राज्य

 qe दी  है

 atc  निगम  को  ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा

 नियम  1948  के  अधीन  चिकित्सा संबंधी  लाभ  के  प्रशासन की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  को

 होने  के  कारण  बह  काम  केरल  सरकार  का  है  कि  वे  इस  मामले  की  जांच  करें
 ।

 बिदेश  मंत्री  को  श्लोक यात्रा

 5280.  श्री  चन्दूलाल  चाकर  :  क्या  बिदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपनी  पिछली  अमरीका  याचना  के  दौरान  तत्कालीन  विदेश  मंत्री  अमरीकी  राष्ट्रपति  से

 मिले थे  ;

 (a)  खाद्य  स्थिति  भारत  की  सहायता  के  बारे  में  बातचीत  हुई  थी  ;  कौर

 {*)  बातचीत  का  सारांश  कया  है  पर  उसके  क्या  परिणाम  निकले ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विपिनपाल  :  जी  हां  ।

 जी  बहीं ।

 बातचीत  में  वापसी  हित  के  कई  विषयों  पर  चर्चा  हुई  जिसमें  भारत-अमरीकी

 प्रिय  स्थिति  प्र  उपमहाद्वीप  में  शांति  ate  समझौते  को  बढ़ावा  देने  में  भारत  के  प्रयास  सम्मिलित

 इस  मीटिंग  से  दोनों  देशों  के  बीच  west  समझ-बूझ  बढ़ी  ।

 स्मिथ  cart  स्ट्रीट  एण्ड  कलकत्ता  का  विस्तार

 5281.  डोनेन  भट्टाचायें
 :

 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  स्मिथ  ter  स्ट्रीट  एण्ड  कलकत्ता  का  विस्तार  करने  के  प्रशन  पर  विचार

 कर  रही  है  ;  प्लोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के ०  एस०  :  तथा

 (a)  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 स्टेज  नहर  के  बन्द  होने  के  कारण  हुई  हानि

 5282.  Sto  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fa  3

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नौवहन  यातायात  के  लिये  स्टेज  नहर  खोल  दी  गई  है  ?

 स्वाजे  नहर
 के  बन्द

 होने  से  अपने  निर्यात  कौर  आयात
 व्यापार  पर  भारत

 को
 अघिक  भाड़ा  देने  के

 कारण  वार्षिक  अनुमानित  हानि  कया  ौर
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 भारत  के  निर्यात  व्यापार  को  बढ़ा  देने
 के

 लिये  स्टेज  नहर
 को

 ale
 देने  के  लिये  को  गई

 पेशकश  के  अवसर  का  उपयोग  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 नौवहन  atc  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  एच ०  एम ०  faa)  उपलब्ध  सूचना  के

 स्वाजे  नहर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नौवहन  यातायात  के  लिये  नहीं  खोली  गई  है  ।

 भारत के  समुद्र पार  व्यापार  को  जरूरत  पूरी  करने  वाले  विभिन्‍न  सम्मेलनों  ने  भाड़े  पर

 भार  लगाया  है  ।  इसके  अभी  हाल  म्रस्तर्राष्ट्रीय  नौवहन  के  लिये  नहर  के  खोलने  की

 व्यथा  के  बारे  में  कोई  निश्चित  संकेत  नहीं  मिला  है  ।  भारतीय पत्तनों  से  महाद्वीप  तक  श्र

 इसके  amt  का  नौवहन  TS  होप  अन्तरीप  तक  प्रचलित  हो  जाने  के  कारण  अतिरिक्त  प्रदत्त  भाड़े

 के  परिमाण के  लिये  कोई  निश्चित  अध्ययन  नहीं  किया  गया  इसके  अलावा  परिचालन  में  जहाजों  के  ग्रा कार

 में  प्राविधिक  परिवर्तनो ंके  फलस्वरूप  समस्त  विशेषकर  खली  ढलाई  सम्भव  गई ।

 इसलिये  यह  कहना  कठिन  होगा  कि  स्टेज  नहर  के  बन्द  रहने  से  हानि  हुई

 wat  यह  देखा  है
 कि  कब  कौर  किन  परिस्थितियों  में  नहर  को  नौगमन  के  लिये  फिर

 से  खोला  जाएगा  ।  परन्तु  इस
 समय  यह  बता  दिया  जाए  कि

 जब  ऐसी  कार्यवाही  की  जायेगी
 तो

 यूरोपीय  गंतव्य  स्थानों  और  भारतीय
 पन्नों

 के  बीच
 जहाजों  का  समय

 कम  हो  इसलिये  हमारे

 जहाजों  के  लियें  समुद्र पार  व्यापार  में  विशेषकर  यू०  के ०  महाद्वीप  सैक्टर  थ  से  अधिक  भाग  लेना

 सम्भव  हो  सकता  > @  ।

 Internationai  Conference  on  Indian  Ocean

 5283.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  External.  Affairs  be
 pleases

 to
 state:

 (a)  whether  an  International  Conference  was  held  in  New  Delhi  in  November,  1974
 to  protest  against  the  establishment  of  military  bases  in  Indian

 Ocean
 and  to  support  the

 demand  to  declare  it  a  Zone  of  Peace;

 (b)  the  number  of  members  who  participated  in  the  Conference  and
 the

 countries

 they  represented ;

 (c)  the  resolutions  adopted  in  the  Conference;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Bipinpa!
 Das)

 (a)  Yes,
 Sir

 (b)  &  (c)  According  to  our  information,  61  members  from  33  countries  participated
 in  the  Conference.  In  addition,  there  were  17  participants  who  represented  eight  inter-
 national  organisations.  The  Confere:  nce  adonted  a  number  of  resolutions  and  declara-

 Other tions  dealing  with  the  presence  of  foreign  military  bases  in  the  Indian  Ocean.
 resolutions  dealt  with  the  situation  in  Vietnam,  Laos,  Cambodia,  Southern  Aftica  and  the
 Gulf  Region.

 (d)  Asis  well  known,  the  Government  of  India  is  opposed  to  the  existence  2nd  expan-
 sion  of  foreign  military  bases  in  the  Indian  Ocean,  which  are  inconsistent  with  the  UN
 Resolutions  aimed  at  the  preservation  of  the  Indian  Ocean  as  a  Zone  of  Peace.

 कम चारो  भविष्य  निधि  तथा  परिवार  पेंशन  निधि  1952  के  अन्तरगत  बिहार  में  पटसन  को

 गांठ  बनाने  वालें  प्रतिष्ठानों  को  शामिल  करना  ट

 5284
 श्री

 रामावतार  शास्त्री  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार पेंशन  निधि  1952  के  अन्तर्गत  बिहार

 में  स्थित  पटसन  की  गांठ  बनाने  वाले  कितने  प्रतिष्ठानों  को  aa  तक  शामिल  किया  गया  है  ;  और

 104



 19  1974  लिखित  उत्तर

 अध  aera  er

 क्या  इनके
 wat iil

 योग्य  सभी  प्रतिष्ठानों  में  निर्धारित  तारीखों  पर  इनको  लाग  कर  feat

 ?
 गया  है  सर  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  ठ

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  बालगोविन्द  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार

 सूचित  किया हैं

 (*)  ate  बिहार  कमेंट्री  भविष्य  निधि  ote  परिवार पेंशन  निधि  1952

 के  शभ्रन्तगंत  लाए  जाने  योग्य  जट  की  गांठें  बताने  वाला  केवल  एक  ही  प्रतिष्ठान  है  जिसे  शर  an  जांच

 की  शरत  पर  पहली  1967  से  शभ्रन्तरिम  रूप  से  इस  अ्रधिनियम  के  अ्रन्तर्गत  पहले  ही  लाया जा  चका

 सब-डिवीजनल  झाश़िसरं  gata  के  warm  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के

 दायर  हैहय  गये  areas  मामल

 5285.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बिहार  कौर  संबंधित  भविष्य  निधि  निरीक्षक  की  सुस्ती

 के  कारण  सब-डिवीजनल  सुनील  के  न्यायालय  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  की

 धारा  14
 के

 अ्रन्तगंत  दायर  किये  गये  ग्रापराधिक  मामले  प्रभा  तक  विचाराधीन  र  कौर

 यदि  तो  इस  समय  थे  मामले  किस  स्थिति  में  हैं  प्रौढ़  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने

 के  लियें  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्रम  संतबरालयप  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  निम्न  प्रकार

 सुचित  किया  है

 ate  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  विहार  द्वारा  1963 से  1968  तक

 की  अ्रवधि  के
 लिए

 श्री  शिव  राइस  एण्ड  श्रायल
 पाल

 के  खिलाफ  दायर  किए  गए  पैंसठ

 अपराधिक  मामले  सब-डिविजनल  सुनील  के  न्यायालय  में  प्रभी  तकਂ  लंबित  इन  मामलों

 को  शीघ्र  निपटवाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बिहार  में  चोरी  कारखानों  में  ग्रस्थायो  शर  रोजन्दारी  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजूरी  feat  जाना

 5286.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  श्रम  संती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विहार  में  चोरी  कारखानों  में  अस्थायी  ate  रोजेदारों  मजदूरों  चीनी

 उद्योग  के  लिये  दूसरे  चीनी  मजूरी  वाइ  द्वारा  की  गधी  सिफारिशों  के  ग्रीस  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  मिलती

 है  ;  ak

 यदि  तो  कर्मचारियों  को  स्पून तम  मजूरी  दिलवाने
 के  लिए सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 है
 शर  उसका  क्या  परिम

 निकला
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  zq-Hat  बालगोविन्द वर्मा  )  :  कौर  :  इस  मामले  में  बिहार  सरकार

 को  लिखा गया  है  शर  प्राप्त  होने  पर  सुचना  aaa  की  मेज  पर  सत्र  दी  जाएगी  ।
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 दरों  पर  धनिक  करेंसी  अधिभार

 5287.  थी  नवल  किशोर  शर्मा  :  गया  नौवहन  शोर  परिवहन  मंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करेम

 कि

 क्या  भारत  से  ब्रिटेन  और  महाद्वीपीय  देशों  को  जाने  वाले  सभी  निर्वात  जहाजों  को  अब

 भाड़ा  दरों  पर  अधिक  किसी  ध्रधिभार  देना  होता

 Ne
 में  भेजे  गये  भारतीय  जहाजों  द्वारा (=)  fer  तथा  अन्य  यूरोपीय  देशों  तथा  अ्रमरीकी  देश

 ex  afe  &  ग  wer  को  थ  साए  की  cafe  at  mia  कया  से

 (7)  क्या  ऐसा  अधिभार  भारत  को  किप  गय  arta  पर  शी  लगाया  गया

 )  तो  निर्यात  और  इनायात  अ्रधिभार  का  woe  क्या  शर  यह  आयात  अधिकार

 भारत  के  लिब  कहां  तक  लाभप्रद  है
 ?

 बौ बहस  श्योर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एज०  एस०  जी

 (@) ् ०
 के ०  कॉन्टिनेंट  तथा  अमरीका  को  भारतीय  निर्यात  के

 दर

 तथा  जिंस  तारीख  से  वे े

 ee  नोचे  दी  गई क  करानी  पणणणण  —<——<—

 जिस  देश  को  निर्यात  feat  गया  प्रभावी  होने  की

 तारीख

 णणणपणननण

 प्रतिश्त

 To  के»  5.95  25-11-74

 कॉन्टिनेंट  16.  95  25-11-74

 स् ०  एस०  तक  5.5  प्रतिशत  की  दर  पर  भ्र धि भार

 1-2-74  से  प्रभावी  ger

 15-2-74  से  बन्द  कर  देवा

 मया है

 बना  पिए  एए  बुत एएए tr  Ogee  न  वा

 ai

 गलत-य  के ०  व्यापार  में  >  ६६  तथ  व्यापार में  16  21  बका

 घि भार जो
 अनुपात  TI  यह  स्पष्ट  किया

 जाय  f  बाधित  सम्मेलनों  तथा  अखिल  भारतीय

 वणिक  परिषद  के  बीच  सहम  ara पर  निकाला  गया  अपने  निर्यातकर्त्ात्रों  के

 हितों  को  ध्यान  में  रखते  i  भ्रपेक्षाकृत  निम्न  स्तर  पर  रखा  गया
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 का

 Copper  Melting  Plant  in  Khetri

 5288.  Shri  Hakam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Steel  &  Mines  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  expenditure  incurred  and  the  time  taken  in  completion  of  Khetri  Copper
 Project;  and

 (b)  the  quantity  of  copper  (in  tons)  proposed  to  be  melted  there  every  year  and  whe-
 ther  some  other  kind  of  production  will  also  be  made  there  in  addition  to  melting  copper;

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  &  Mines  (Shri  Sukhdcy  Prasad):  (a)  The

 expenditure  incurred  at  Khetri  Copper  Project  up  to  September,  1974,  is  Rs.  99.96  crores.
 The  Project  has  not  yet  been  completed.

 (b)  The  quantity  of  copper  expected  to  be  produced  at  Khetri  Copper  Project  during
 1974-75  is  3600  tonnes  and  the  target  of  production  for  1975-76  is  8,000  tonnes  of  copper
 motal.  In  addition  to  copper.  Triple-Super-Phosphate  will  also  be  produced.  Proposals ह
 for  production  of  Sodium  tripolyphosphate  and  Aluminium  Fluoride  at  Khetri  Copper
 Project  arealso  under  consideration.

 Demands  of  D.T.C.  Employees

 5289.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  state;

 (a)  whether  employees  of  D.TC.  had  made  some  demands;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  regard  to  these
 demands?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  H.M.  Trivedi)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  demands  are  being  looked  into.

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्रशिक्षित  कलक्टरों  पर  शर्त

 5290.  श्री  हकम  चन्द  कछवाय  :  कया  श्र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  परिवहन  निगम  के  बैज  संख्या  9104  से  9350  के  कंडक्टरों  की  सेवा  वृद्धि

 में  व्यवधान  डाल  दिया  गया  है  जबकि  इन्होंने  act  प्रशिक्षण  के  कंडक्टर के  पद  पर  तीन  महीने

 तक  कार्य  किया  है  ate  उन्हें  इस  शतं  पर  दोबारा  बुलाया  जा  रहा  है  कि  उन्हें  तीन  वर्षों  तक  एप्रेंटिस

 कलेक्टर  के  रूप  में  कार्य  करना  होगा  अन्यथा  वे  art  नौकरी  से  हाथ  धो  ak

 (=)  क्या  इन  कंडक्टरों
 को

 प्रति  दिन  केवल  एक  रुपया  अथवा  सवा  रुपया  दिया  जाता  है  जबकि

 उन्हें  महीने  में  10-15  दिनों  के  लिय  8  घंटे  तक  डिपो  में  बैठना  पड़ता  है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  i (*)

 यह  सच  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  माननीय  सदस्य  द्वारा  बताये  गये  बैज  नम्बरों  वाले  काण्ड

 को  उनके  तीन  महीनों  तक  काम  करने  के  बाद  निकाल  ata  से  1974  तक  फसल

 कटाई  wit  विवाह  के  मौसम  के  कारण  कंडक्टरों  में  काफी  अनुपस्थिति
 yay
 पह इने  से  निगम  ने  भ्र पने  पास  रखी
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 Written  Answers
 tr

 Agrahayana
 28,

 1895  (Saka)
 ee

 प्रतीक्षा  सूची  20  6  कंडक्टर रों  को  art  waar  को  पुरा  करने  के  लिये  नौकरी  में  श्र  काले

 रखने  के  कर्मीदल  के  रूप  में  रखा  ।  नौकरी  में  लटकाये  गये  कर्मो दल  निगम  के  नियमित  कर्मचारी  नहीं

 31-5-74  तक  4  रुपये  प्रति  दिन  कौर  1-6-74  से  8.  25  रुपये  प्रति  दिन  लाइन  पर  काम  करने

 वाले  दिनों  के  लिये  ate  उन  दिनों  के  लिये  प्रतिनिधि  1.00  रुपया  दिया  गया  जबकि  उन्हें  काम  नहीं

 दिया  संबंधित  व्यक्तियों  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  कि  उनकी  नियुक्ति  दो  महीनों  के  लिये

 नितान्त  अस्थाई  है  शर  उनकी  सेवायें  उक्त  भ्र वधि  के  समाप्ति  पर  स्वयं  ही  खत्म  परन्तु

 ये  ग्राम  होने  वाले  रिक्त  स्थानों  पर  नियुक्ति  के  लिये  विचारो  नगर  निगम  प्रतीक्षा

 सूची  पर  नई  बसों  के  कै  से  परिचालन  स्थिति  सुधर  गई  अर  निगम  ने  अपनी  संशोधित  ८
 भर्ती

 नीति  के  aaa  प्रतीक्षा  सुची  पर  रखे  गये  सभी  कंडक्टरों  को  शिक्षकों  के  तौर  पर  नियुक्त

 इस  पद्धति  के  अन्तर्गत  fae  दूसरे  ate  तीसरे  वर्ष  क्रमशः  100  120  रुपये  त्र

 140  रुपये  प्रतिमास  की  समेकित  वृतिका  दी  जाती  जिन  दिनों  fet  कंडक्टरों  को  लाइन  पर  भेजा

 जाता  है  उनके  लिये  उन्हें  5  स्वयं  प्रतिदिन  अतिरिक्त  रूप  से  दिये  जाते  जब्र  उन्हें  लाइन  पर  नहों

 भेजा  जाता  तो  उन्हें  डिपो  कार्यशाला  में  रखा  जाता  है  जहां  उन्हें  गाड़ियों  की  सकाई  ale  रखरखाव  का

 दूसरों  के  साथ  आचरण  कौर  टिकटों  के  तेघें  ate  सेवाशर्तों  के  कार्यक्रम  आदि

 at.  प्रशिक्षण  जाता

 Unions  Functioning  in  Shahjahanpur  Ordnance  Factory

 §291.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Defeace  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Unions  functioning  at  present  in  Shahjahanpur  Ordnance  Clothing
 Factory;

 (b)  whether  it  is  incumbent  on  the  part  of  Unions,to  obtain  management  permission
 for  holding  gate  meetings  ta  the  interest  of  the  employees;

 (c)  the  number  of  Unions  granted  permission  for  gate  meetings  by  the  Management
 during  the  last  two  years  and  for  how  many  tines;  and

 (0)  the  names  of  the  Unions  not  granted  such  permission  and  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defeace  (Shri  Ram

 Niwas  Mirdhs):  (a)  Six.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  During  the  last  two  yeais  upto  July  1974,  only  four  Unions  had  applied  for  per-
 mission  to  hold  gate  meetings  and  permission  was  granted  for  64  meetings.

 (0)  During  the  above  period,  the  Tailors  Union  and  Suraksha  Karamchari  Sangh
 had  not  applied  for  permission  for  holding  gate  meetings.  Therefore,  the  question  of

 refusal  of  permission  did  not  arise.  Since  August,  1974  no  Union  has  been  permitted  to

 hold  any  gate  meeting  for  administrative  reasons.

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  कार्य  प्रभारी
 कर्मचारियों

 को
 बर्खास्तगी

 नोटिस

 5292.  को  इन्द्रजीत  गुप्त  :  या  पूति  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  एहले  दिये  गये  श्राप्वासनों  के  बावजूद  दण्डकारण्य  परियोजना  के  कुछ  कार्य  प्रभारी

 कर्मचारियों को  हाल  में
 प  नोटिस  दिये  गये

 यदि  तो  कया  बर्खास्त  किये  गये  कर्मचारियों  को  ae  खपा  लिये  जाने  का  प्रस्ताव ?.
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 19  1974  लिखित  उत्तर

 fa  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (art  जी०
 वेंकटस्वामी  )  इस  प्रकार  का  ऐसा  कोई

 आश्वासन नहीं  दिया  गया  है  कि  द्डकार'य  परियोजना  के  हालत  कार्य  भारी  कर्मचारियों  को  निश्चित

 काल  तक  सेवा  में  रखा  ae  कर्मचारियों  को  समय-समय पर  सेवा  में  रखें  जाने  की

 स्वीकृति  दी  गई  है  ate  उनकी  विमान  ग्रन्थि  31-12-1974  को  समाप्त  होने  वाली  उस  तारीख

 से  ara  उनको  सेवा  में  रखने  के  लिये  निर्णय  होने  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  उनकी  सेवायें  समाप्त

 करने  के  औपचारिक  नोटिस  जारी  कर  fet  गयें

 यथासंभव  कर्मचारियों  को  खपा  लिये  जाने  के  sa  किये  जा  रहे  हैं  ।

 छावनी  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  वाहनों  के  श्रावंटन  के  मामले  में  कथित  कदाचार

 5293.  थ्रो  भारत  सिह  चौहान  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  सेंट्रल  व्हीकल  दिल्ली  छावनी  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  वाहनों  के

 आ्राबंटद  के  मामले  में  कदाचारों  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  की  are  से  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  वे  शिकायतें  क्या

 ल  lad
 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  कौर  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  बी०  :  तभी  हाल  ही  में  रूसी  सदस्य  से

 up  शिकायत  प्राप्त  ई  थी

 उसमें  यह  arty  लगाया  गया  था  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  को  जिन्हें  दिल्‍ली  छावनी  के

 सेंट्रल  व्हीकल  डिपो  के  फालतू  रक्षा  भण्डार  से  गाड़ियां  आबंटित  की  गई  उन्हें  गाड़ियों को  लेने  के  लिये

 समयावधि  को  बढ़ाया  गया  था  उनमें  से  एक  को  उसके  द्वारा  पटल
 ६६८  wd  चली  गई  गाड़ी  के  स्थान  पर

 दूसरी  गाड़ी  लेने  की  अ्रनुमति  दी  गई

 शिकायत  की
 जांच  की  गई  qe  पाया  गणा  है  कि  गाड़ियों  को  safes  करने  के  सम्बन्ध

 में  निर्धारित  नियम  तथा  shear  का  उल्लंघन  नहीं  किया  गया

 सेन्ट्रल  होकर  डिपो  के  कर्मचारियों  का  निलम्बन  कौर  स्थानान्तरण

 5294,  श्री  भारत  सिंह  चौहान  क्या  रक्षा  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  छावनी  के  सेन्ट्रल  व्हीकल  डिपो  के  कुछ  कर्मचारियों  को  भूतपूर्व  सैनिकों  को

 श्र  बंटी  वाहनों  का  बिक्री  कारोबार  करने  के  fad  निलम्बित/स्थानान्तरित  किया  गया

 क्या  कुछ  ate  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  भी  शिकायतें  मिली  atk

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 रक्षा  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  जे०  बो०  पटनायक )  छंटनी  किये  गये  वाहनों  की  भूतपूर्व
 सैनिकों  को  बिक्री  में  अनियमितता  की  शिकायत  के  बारे  में  होने  तक  सेंट्रल  व्हीकल
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 ee

 दिल्‍ली
 छावनी  के  go  कर्मचारियों  का  प्रशासनिक  पर  स्थानान्तरण  किया  मया  परन्तु  कसी

 को  भी  निलम्बित  नहीं  किया  गया

 जो

 set  नहीं

 अम्बाला  छावनी  के  असैनिक  क्षेत्र  में  नगरपालिका  का  गठन

 5295.  श्री  भारत  fag  चौहान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि :

 क्या  उनसे  पहले  नाले  मंत्री  महोदय  न  लगभग  एक  av  पूर्वे  wear  छावनी

 में  एक  सार्वजनिक  समारोह  में  घोषणा  की  थी  कि  छावनी  बोर्ड  के  असैनिक  क्षेत्र  के  लिये  शीघ्र  ही  एक

 पालिका  गठित  कौर

 यदि  तो  किस  अनुमानित  तारीख  तक  आवश्यक  कायें वाही  की

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जे०  बी०  :
 धौर  हमारे  पास  ऐसा

 कोई  रिकार्ड  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि  तत्कालीन  रक्षा  मंत्री  ने  ऐसी  कोई  घोषणा  की  थी  ।  उन्होंने  क्रिया

 बल  की  सिफारिश  का  प्रसंग  में  दिया  सरकार  द्वारा  नियुक्त  एक  कृत्य बल  ने
 सिफारिश

 की  थी

 कि  अम्बाला  छावनी  से  कुछ  क्षेत्र  काट  लिया  जाय  a  अलग  से  एक  नगरपालिका बना  दी  यह

 सिफारिश  सरकार  के  विचाराधीन  है  कौर  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पूर्व  कभी  कुछ
 समय

 लगने
 की  संभावना

 सोवियत  संघ  तथा  पूर्व  यूरोपीय  देशों  के  साथ  किये  गए  श्रमिक  समझौतों  को  क्रियान्विति

 5296. श्री  मधु  लिमये  :  क्या  fata  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  सोवियत  संघ  तथा  अन्य  gd  यूरोपीय  देशों  के  साथ  किये  गये  आधिक  Wa-

 झौतों  की  क्रियान्विति  का  निरन्तर  पुनर्विलोकन  करती  रही

 क्या  कोयला  खानों  के  आधुनिकीकरण  तथा  नई  खानें  चालू  करने  शादी  के  सम्बन्ध  में  अधिक

 नहीं  हुई
 कौर

 क्या  इन  महत्वपूर्ण  समझौतों  के  धीमे  क्रियान्वयन  के
 लिये

 भारतीय  उत्तरदाई
 सधवा

 रूसी ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिन पाल  :  जी

 कोला  खनन  के  कार्य  में  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  ate  पौलेंड से  सहायता  ली
 गई

 सोवियत  संघ  से  माणिकपुर  कौर  सुर कछार  परियोजनाओं  के  कोरवा
 वकंशाप

 शौर  कारों

 बकंशाप  के  लिये  सहायता  ली  गई  जो  कि  इस  समय  चालू  है  ate  ठीक  काम  कर  रही  है
 ।  सिंगरौली

 कोल  क्षेत्र  में  दो  बड़ी  विवृत  खानें  कौर  रानीगंज  कोल  क्षेत्र  में  एक  बड़ी  भूमिगत खान  खोलने के  लिये

 सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  में  भारतीय  इंजीनियरों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  वित्त  खानों  तकनीकों

 atc  प्रौद्योगिकीय  विकास  तौर  भारत  में  कोयला  खनन  मशीनरी  के  विनिर्माण  के  लिये  सोवियत

 समाजवादी  गणतन्त्र  संघ  से  सहायता  ली  जा  रही  इन  योजनाओं  की  प्रगति  संतोषजनक  है  ।
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 28  1896  स्थगन  प्रस्तावों  के  बाने  में

 —  a

 wet  तड़  पोलि  को  vet  aca  डीह  कोमला  aide  शेयर  खान  सीडी

 कोलावशरी  के  विकास  के  सेन्ट्रल  पाइन  प्लैनिंग  एंड  डिजाइन  ईस्टीट्यूट  रांची  की  स्थापना  तथा

 झरिया  कोयले  में  अधिग्रहित  कोकिंग  कोयला  खानों  के  विकास  श्र  पुननिर्माण  के  लिय  सहायता  ली

 गई  gan  डीह  are  मोनि डीह  इन  खानों  के  विकास  के  दौरान  सामने  ara  वाली  प्रतिकूल  भूगर्भीय

 परिस्थितियों  तथा  aca  परिस्थितियों  के  कारण  काम  की  प्रगति  प्रत्याशित  से  धीमी  रही  यह  बात  गौर

 करने  के  काबिल  है  कि  सुदमडीह  की  खान  देश  में  विकसित  अरब  तक  सबसे  बड़ी  गहरी  कोयला खान  है

 जिसकी  शाइनी  write  विशेषतायें  हैं  ौर  wa  तक  जो  अनुभव  है  वह  भविष्य  में  इस  तरह  की

 om से दुष्कर  खानों  के  विकास  के  अत्यन्त  लाभदायक  सिद्ध  होगा  ।  इस  प्रकार  काम  की  प्रगति  तो

 धीमी हो  सकती  लेकिन  इसके  कुल  परिणाम  स  नहों  रते  पोलैंड  के  साथ  जहां  तक

 दूसरी  मदों  में  सहयोग  का  प्रश्न  इनकी  प्रगति  संतोषजनक  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  से  पूर्व  उसके  प्रबन्धकों  तथा  wa  अधिकारियों  के  न्यायालयों  में

 भ्रनिर्णोत पड़े  मामले

 5297.  गजाधर  मांझी नया  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  से  ot  उसके  प्रबन्धकों  कौर  अन्य  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 खान  अघिनियम  के  उपबन्धों  a  उसके  अधीन  बनाये  गये  नियम  तथा  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  के

 कारण  न्यायालयों  में  मामले  अनिर्णीत  पड़े  झर

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  मामलों  पर  न  कार्यवाही  करने  का

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 बालगोविन्द

 :
 जी

 इन  मामलों  पर  गण  दोष  के  आधार  पर  दाग  की  कार्यवाही  की  जायेंगी

 स्थगन  प्रस्तावों के  बारे  में

 Re  ;  Adjournment  Motions

 श्री  एस०  एम०  बुर्जों  :  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ता  दिये  जाने

 में  सरकार  की  सफलता  के  बारे  में  हमने  एक  स्थगन  प्रस्ताव दिया  है  *  *  *  वित्त  मंत्री  राज

 वक्तव्य  नहीं  दे  रहे
 हे

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैंने  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार

 प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  मैंने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  में  यह  सिद्ध  किया  है  कि  उन्होंने  जो  सदन  में

 उल्लेख  किया  था  ag  बिल्कुल  भ्र सत्य  था
 *  *

 )

 qua  इंस  बात  की  कोई  सीमा  होनी

 ज्योतिर्मय  बसु  5  1970  को  श्री  निसिंग  होम  में

 वहाँ  से  पराये  और  श्री  ललित  नारायण  बिश्र  के  घर  गये  घौर  va  एक  दिन  के  दौरान  उन्होंने  श्री
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 Re-Adjournment  Motion  Agrahayana  28,  1896  (Saka)
 2८  ति  न्गा  ि  ज

 ललित  नारायण  मिश्र  से  दो  बार  बातचीत  की  झ्र ौर  उन्होंने  श्री न
 तुल मोहनराम

 को  प्रा श्वा सन  दिया  कि  वह

 कार्य  कर  दिया  जायेगा  )  श्री  तुलमोहनराम  उन्हें  हार  पहनाया  ।  शाम

 विशेष  डयूटी  पर  नियत  श्री  एन०  के०  faz  श्री  तुलमोहनराम  को  इस  बात  की  पुष्टि  की  कि  उनको
 काम  कर  दिया  गया  तै ए

 mers  महोदय  :  मैं  पहने  हो  दो  विशेषाधिकार  प्रस्तावों  की  ऋतुमति द  चुका  हूं  जिन  पर  राज  चर्चा
 को  जायेगी  |  अन्य  प्रस्तावों  पर  कते  चर्चा  को  जा  सकती  एक  प्रस्ताव  श्री  च ्गलका  है  att  दूसरा

 श्री  समर  गुहा  का ॥

 वित्त  मंत्री  ने  मुझे  सुचित  क्रिया  है  कि  वह  महंगाई  भत्ते  पर  कल  वक्तव्य  देंगे

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  द  want  to  raise  an  Adjournm  ent Clit  Motion

 at  एस०  एम०  बनर्जी  :  वह  कल  वक्तव्य  देने  वाले  aa  विश्वसनीय  qa  से  पता  लगा

 कि  सरकार  इस  मामले  को  टालना  चाहती  श्राप  स्थगन  प्रस्ताव  की  श्रीमती  दें  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  उठाया  जा  सकता ।  मंत्री  महोदय  कल  वक्तव्य  देंगें

 छान )

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  Government  has  purchased  9,660  boats  named  ‘Durga’
 and  ‘Kali’  to  Stop  smuggling.  But  it  has  done  nothing  to  control  internal  sabotage  to
 check  smuggling.  As  a  result  of  it  smuggling  has  again  started  on  large  scale.  I  have  given

 a  notice  for  Adjournment  Motion.  may  be  allowed  to  place  the  facts  before  the  House
 in  this  regard.

 अध्यक्ष  महासंघ  मैं  इसे  स्वीकार  नहों  कर  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से  वक्तव्य  देने  का  अनुरोध

 करूगा  |

 Shri  Madhu  Limave:  S$)  lonz  25  the  Government  fails  to  arrest  smugglers  like  Hari

 Bha  Tandle,  the  brother-in-law  of  Bakhia,  who  is  M.L.A.  in  Daman,  it  is  vety  difficulti
 to  check  smuggling.  These  people  have  immobilized  ‘Durga’  and  ‘Kali’  while  entering
 the  Custom  (interruption).

 Mr.  Speaker  :  have  already  beard  you

 नी  एस०  एम०  बनर्जी  वित्त  मंत्री  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  देय  महंगाई  भत्ते

 की  चार  किश्तों  के  बारे  में  बताया  देने  में  की  गई  आपकी  घोषणा  के  हम  wares  लेकिन  मुझे  भय  है

 कि  माननीय  मंत्री  इस  मामले  को  फिर  से  टालने  बाने  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  देय

 महंगाई  भत्ते  की  चार  किश्तों  का  भुगतान  क्रिया  जाना  मैं अनुरोध  करूगा  कि  मेरा  स्थगन  प्रस्ताव

 स्वीकार  किया  जाये  यदि  ara  वित्त  मंत्री  वक्तव्य  देते  तो  कम  से  कम  हम  कल  कुछ  प्रश्न

 पुछ  सकते  कन  ay  चक्रीय  सभा  पटल  प  प्  उन्हें  ary  वक्तव्य  देना  )

 श्री  के०  एप्त०  चावड़ा  )  शाप  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  का  निदेश  जिससे

 aq  पालन  पुछ  सक

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  We  want  that  a  statement  in  this  regard

 should  0: ्  made  today.  This  issue  is  veryserious  and  the  employees  are  very  much

 agitated.  The  Government  wants  to  freeze  the  emplcyees’  money

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  have  also  submitted  an  Adjournment  Motion

 regarding  D.A.  (interruption)  Please  direct  the  Hon.  Minister  to  make  a  statement  today. -
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 19  famax,  1974  स्थगन प्रस्तावों के  बारे  में
 a  ह  साबा

 श्री  satiate  बस ु:  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्मचारियों  को  देय  मंहगाई  भत्ते  की  किश्तों  का  प्रश्न

 बार  बार  सदन  के  माध्यम  सें  उठाया  गया  है  |  उनको  देय  राशि  का  बहुत  लम्बें  समय  से

 कथा  &  |  सरकार  इस  मामले
 को

 टालना
 चाहती a  ale  इसी  कारण  इस  मामले  को  अन्तिम  दिन

 रखा  गया  जिससे  सरकार  इस  सम्बन्ध  में में  सभा  पटल  पर  ब्र  रखकर  छुटकारा  पा  सके  |

 आपने  विधि  मंत्रालय  द्वारा  निर्वाचन  सूची  नियमों में  पुनरीक्षण  में  तोड़  मरोड़  करने  बारे  में

 निदेश  दियें  चार  दिन  व्यतीत  हो  गये  सरकार  भ्रध्यक्ष  के  निदेश  की  अवहेलना  कर  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  कुछ  भी  सुन  नहीं  पा  रहा  सब  लोग  एक  साथ  बोल  रहे

 लोग  बैठ  क्यों  नहीं  जाते  att  रघु  रिया  वह  चुनाव  की  अफवाह  के  बारे  में  जानकारी  के  लिये  पूछ

 रहे  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय  यह  अफवाह  नहीं  यह  प्रेस  रिपोर्ट

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  क्‌०  रघुरमंधा )  जहां  तक  मूझे  जानकारी

 है  उक्त  wags  बालकल  बेबुनियाद  है  |

 अन्य  महोदय  :  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  यह  बिल्कुल  बेबुनियाद  है  लेकिन  श्राप  यह  कह

 रहे  हैं  कि  टाइम्स  में  ऐसा  हुमा

 at  पीलू  मोदी  मंत्री  महोदय  ने  जो  कुछ  कहा  उससे  विरोधाभास का  बोल  होता

 थ्रो  ज्योतिरेकं  aq:  विधि  मंत्रालय  सांविधिक  उपबन्धों  की  अवहेलना  कर  रहा  हि दुस्तान

 टाइम्सਂ  में  इस  बारे  में  विस्तृत  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  है  ।

 mera  महोदय  :  श्री  ag  का  कथन है  कि  टाइम्सਂ  प्रौढ़  अन्य  समाचार  पत्तों में  चुनावों

 के  बारे  में  विचार  व्यक्त  किये  गये  लेकिन  मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  उक्त  सब  बातें  बेबुनियाद

 श्री  बसु  ने  कहा  है  कि  मंत्री  महोदय  का  कथन  बेबुनियाद है  ate  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  समाचार

 सच  मैं  तो  मंत्री  महोदय  से  ही  पुछ  सकता  हूं  ।  यह  सरकार  की  चार  से  बोल  रहे

 श्री  ज्योतिर्मय  कौन  से  मंत्री  ।  मैं  विधि  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  मैंने  विधि  मंत्रालय

 का  उद्धरण  दिया  विधि  मंत्रालय  ने  कथित  वक्तव्य  दिया

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  want  to  draw  the  attention  of  the  Government  regardimg
 8  sensational  report  published  in  Bombay  Newspapers.  ‘Kali’  and  ‘Durga’  two  speed  boats
 imported  recently  to  intensify  the  drive  against  smuggling  have  been  sabotage.

 Law  of  Bakhia.
 Hari  Bhai  Tandle,  who  is  a  Congress  M.L.A.  in  Goa  Assembly  and  who is  brother-in

 क

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  am  किसी  नाम  का  उल्लेख  करते हैं तो  श्राप  नियमों  का  पालन  करें

 बाप  किसी  बाहर  के  व्यक्ति  के  नाम  का  उल्लेख  झ्रध्यक्ष  को  इसकी  जानकारी  दियें  बिना  नहीं  कर  सकते  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  smuggling  cannot  be
 stopped

 unless  people  like  Prema
 Bhai  Tandle,  custom  officials,  and  police  officials  are  arrested.

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  मंत्री  महोदय  को  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहा  zt

 att  दिनेश  भट्टा बा वं  तस्करों  को  पकड़ने  के  लिये  स्वीकृत  धनराशि  में  से  प्राधा  धन

 राशि भी  खर्च  नहीं  की  गई  सरकार  को  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण  देना  चाहिये  ।
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 Re-Question  of  Privilege  December  19  1974

 ह

 विशेषाधिकार के  प्रश्न  के  बारे  में

 Re  :  Question  of  Privilege

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  The  answer  given  to  starred  question  No.
 352  regarding  import  of  polyster  fibre  yarn  by  the  Minister  of  Cemmerce  Shri  Chattopadhya
 on  6th  December  was  incomplete.  The  hon.  Minister  has  tried  to  evade  the  reply  some
 facts  have  been  deliberately  withheld  because  there  has  been  a_  big  scandal  in  the  grant
 of  import  licences  for  polyester  fibre.  I  have  given  notice  re.  breach  of  privilege.

 I  wrote  to  the  hon.  Minister  under  Direction  115.  I  have  received  areply  just  now
 in  which  it  has  been  stated  that  A.B.  Vajpayee  has  referred  to  the  particulars  of

 M/s.  Bhagwan  Das  Sant  Prakash.  The  facts  are  being  checked  एफ  But  in  todays  ‘Times
 of  India’  it  has  been  reported  that  official  scrutiny  has  substantially  borne  out  the
 truth  of  the  allegations  made  in  Parliaments  regarding  improper  issue  of  import  licence
 for  polyester  fibreto  the  black-listed  firm  in  1971.  Government  is  expected  to  make  a
 statement  on  the  subject  in  Parliament  tomorrow’’  This  is  something  very  serious.

 Nothing  has  been  mentioned  regarding  Minister’s  statement  in  the  List  of  Business.  This
 scandal  is  even  more  serious  than  the  Pondicherry  import  licence  scandal.  M/s.  Bhagwan

 When Das  Sant  Prakash  has  been  delisted  from  the  list  of  approved  importers  in  1967.
 the  licence  in  1970  was  granted  to  that  Company,  a  C.B.1.  inquiry  was  going  on  against
 it.  The  company  was  kept  in  abeyance  and  a  letter  of  caution  was  issued.  But  85  soon
 as  the  licence  was  granted,  the  letter  of  abeyance  and  the  letter  of  caution  were  withdrawn.
 The  company  then  imported  ‘betal  nut’  on  the  false  claim  that  it  had  lot  of  foreign  exchange
 in  Afghanistan.  This  is  a  very  serious  scandal  which  the  Minister  is  trying  to  hush  up
 So,  the  Speaker  should  direct  the  Minister  to  make  a  statement  in  this  regard.

 Shri  Madhu  Zimaye  :  I  raised  a  point  of  orderin  this  matter.  I  want  to  know  when
 we  are  expected  to  get  this  information  ?  also  want  that  the  speaker  should  direct  the

 Minister  to  make  a  statement  not  only  in  regard  to  M/s.  Bhagwan  Das  Sant  Prakash  but
 in  regard  to  allcases  after  June,  1970.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  I  want  to  know  when  the  information  is  likely  to  be

 collected  by  the  Ministry  of  Commerce.  How  this  information  has  been  published  in
 the  newspapers  ?  It  shows  that  the  information  is  with  the  Ministry  but  the  Hon.  Minister
 is  deliberately  trying  to  with  hold  it.  In  case  the  Minister  of  Commerce  is  in  a  position
 to  make  a  statement.  Let  him  do  so,  otherwise  he  can  do  it  tomorrow.

 त्र्यक्ष  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  वक्तव्य  उन्हें इस
 सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्र

 करनी  उन्हें  एकदप  ही  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिय  मज़ार  नहीं  किया  जा  सकता
 ॥

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Please  ask  the  Minister  if  he  is  prepared  to  make
 a

 s  tate-

 ment.

 Mr.  Speaker  :  [want  know  whether  the  Minister  is  prepared  to  make  Statement.

 वाणिज्य  मंत्रो  (sto  Ao  पो०  : मुझें  जानकारी  देने  में  कुछ  समय  यह

 पेचीदा  मामला  जानकारी  उपलब्ध  कराने  से  पूर्व  जानकारी  एकदम  कर  उसकी  जांच  करनी  होगी  कौर

 मुझ  सन्तुष्ट  होता  पड़ेगा  fe  उक्त  जानकारी  ठीक  है  ग्रीवा  नहीं  ।  wa:  इस  मामले  में  मुझे  समय

 थी  अमल  fart  वाजपेयी  :  अपको  इसमें  कितना  समय  लगेगा
 ?

 Sito  डो ०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  मुझे  इस  कार्य  में  तीन  या  चार  दिन  लगेंगे ।

 श्री  ara  बिहारी  बाजपेयी  :  ag  सत्न  के  स्थान  को  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  श्राप  कृपया  टाइम्स

 तरा  इंडिया* की  रिपोर्ट  देखें
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 आकाशवाणी  के  विरुद्ध  विशेष  कार  का  प्रश्न 28  श्रन्नड्ापग  1896  (NF)

 Shri  Madhu  Zimaye:  Sir,  kindly  ask  the  Hon.  Minister  to  make  a  statement
 tomorrow.

 न्यय meas  महोदय  मंत्रो  महोदय  को  जानकारी  एकदम  करनी  मैं  उस  करूंगा  कि  वह  यथाशीघ्र

 जानकारी एकत्र  करें  ।

 गोझा  में  जल  दूषण  सम्बंधी  समस्याओं  के  बारे  में

 RE  :  WATER  POLLUTION  PROBLEMS  IN  GOA

 श्री  इराज्मुद  लेकर  :  गोवा  में  जल दूषण  की  समस्या  उत्पन्न  हो  गई

 लाखों  व्यक्ति  भ्र स्वस्थ  हो  गये  हैं  तथा  मछलियां  मर  रही  उस  कारखाने  को  बन्द  किया  जाये  तथा

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य

 maa  महोदय :  मैं  जल  दूषण  समिति को  इस  की  सुचना दे

 भ्राकाशवाणी  के  विरुद्ध
 विशेषाधिकार

 का  प्रश्न

 QUESTION  OF  PRIVILEGE  AGAINST  ALL  INDIA  RADIO

 श्री  शार ०  एन०  गोयनका  :  महोदय !  आपको  स्मरण  होगा  कि  4  1974

 को  सभा  में  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  मेरे  ऊपर  निराधार  ares  लगाये  मैं  उन  आरोपों
 का

 वैयक्तिक

 स्पष्टीकरण  करना  चाहता  था  किन्तु  आपने  मुझे  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  ।
 झपने  उन  सभी  निराधार

 आरोपों  को  सभा  को  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिये  जाने  का  area  दिया  था  ।  किन्तु  कुछ  समाचार

 पन्नों  ने  उक्त  चर्चा  का  हवाला  प्रकाशित  किया  ati  मैं  ने  उस  बारे  में  आपका  औपचारिक रुप  से

 ध्यान  जड़ों  दिलाया  क्योंकि  सम्भव  है  प्रैस  संवाददाताओं  नें  आपका  विनिर्णय  न  gat  हो  ।  किन्तु  area

 वाणी  के  बारे  में  यह  नहीं  माना  जा  सकता  कि  उन्होंने  भी  यह  विनिर्णय  नहीं  सुना  होगा  |  ATTA

 art  के  समाचार  बुलेटिन  में  सदन  में  हुई  उस  कार्यवाही  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  जिसे  कार्यवाही

 वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ati  इतना  ही  नहीं  इसे  इन  पालियामेंटਂ  कार्यक्रम  में  भी  प्रसारित

 किया  गया  श्राकाशवांणी  ने  और  फो जंरी  शब्दों  का  भी  प्रयोग  किया  ज्ञात  नहीं  उसे

 यह  शब्द  कहां  से  मिले  क्योंकि  किसी  भी  समाचारपत्न  में  इन  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  किया  गया  ।

 वाणी  ने  जिस  प्रकार  इस  समाचार  को  प्रसारित  किया  है  उससे  सामान्य  जनता  यही  समझेगी  कि  मेरा

 किसी  चीटिंग  के  मामले  में  हाथ  रहा  मैं  सरकार  पर  आरोप  लगातां  हूं  कि  सरकारी

 वाणी  ने  मुझे  बदनाम  करने  का  प्रयत्न  किया  आकाशवाणी  से  सत्तारूढ़  दल  की  प्रसिद्धि  के  लिये

 तथ्यों  को  तोड़-मरोड़  कर  प्रस्तुत  किया  जाता  है  तथा  विपक्ष  कें  साथ  भेदभाव  बरता  जाता  दिनांक

 13  दिसम्बर  को  उपाध्यक्ष  मड़ोदय  ने  श्री  मधु  लिमये  द्वारा  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  जाने  के  लिये

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  न  किये  जाने  पर  शिक्षा  मंत्नी  की  भर्त्सना की  थी  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  को

 कहना  पड़ा  था  कि  यह  इस  प्रकार  की  दूसरी  घटना  तथा  मैं  भविष्य  में  इसे  सहन  नहीं  करूगा |

 उसी  दिन  श्री  मधु  लिमये  ने  यह  शिकायत  की  थी  कि  मारूति  के  बारे  में  उनके  प्रश्न  को  तोड़ा-मरोड़ा

 गया  महोदय
 !

 इस  बारे  में  आपने  कहा  था  कि  भविष्य  में  ऐसी  घटना  को  प्रशन  नहीं  किया  जायेगा  ,

 सभी  समाचारपत्रों  ने  इन  दोनों  घटनाओं  को  पृथक  पृष्ठों  पर  प्रकाशित  किया  था  किन्तु  आकाशवाणी  द्वारा

 इस  बारे  में  कोई  समाचार  प्रसारित  नहीं  किया  गया  ॥
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 महोदय  !  यदि  age  निदेश  का  उल्लंघन  किया  जाता  है  at  उसे  सभा  के  विशेषाधिकारों  का  हनन

 मासा  जाना  गर्त  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाये  इस

 बारे  में  अ्राकाशवाणी  विभाग  को  स्पष्टीकरण  देने  का  झ्र वसर  दिया  जा  सकता है  शर  उसके  पश्चात

 उसके  विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  की  जानी  महोदय
 !  चंकी  अपने  प्रभी  इस  बारे  में  agar  निर्णय

 नहीं  दिया  मेरा  सुझाव  है  कि  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  को  ag  सुनिश्चित  कराने  के  आदेश  किये

 इस  सिफारिश  को जायें  कि  आकाशवाणी भविष्य  में  ऐसा  रवैया न  प्रसिद्ध  सरकार  चन्दा  समिति  की

 स्वीकार  नहीं  करना  चाहतीं  कि  आकाशवाणी  को  एक  संविधि  निगम  बनाया  जाये  )

 श्री  बसंत  साठे  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  यह  नियम  225 के  अंतगर्त

 बकक्‍्तव्य  है  ?  इसे  माननीय  सदस्य  झ्रापको  चेम्बर  में  दे  सकते  थे  ।  यह  विशेषाधिकार के  प्रश्न  व्यवस्था

 का  दुरुपयोग

 कुछ  माननीय सदस्य  खड़  हुए

 अधीयज्ञ  महोदय  :  आप  कृपया  बेठ  जाइये

 to  मघ  दण्डवत  जब  मैंने  और  श्री  मघ  लिमये  ने  आकाशवाणी  के  बारे  में  एक

 स्थगन  प्रस्ताव  दिया  था  तब  आपने  कहा  था  कि  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दीजिये  ।  हमने  आपके

 aren  का  पालन  किया  किन्तु  अब  हमारी  उपेक्षा  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  सच  है  कि  मैंने  प्रापको  यह दह  सलाह  दी  थी  wie  आपको  समय  भी  अवश्य

 दिया  मैं  समझता  था  au4 QO Eq  श्री  गोया  Tr 4)  कौर  से  कुछ  कहेंगे  ।.  दोनों  प्रस्तावों  की  तिथियां

 अलग-अलग  हैं  |

 श्री  श्याम नन्दन  fast  महोदय !  ara  कहा  था  कि  ग्रा काश वाणी द्वारा  संसद की

 कार्य वा  गे  तोड़-मरोड़  कर  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बारे  में  झप  सदस्यों के  साथ  विचार-विमश  करेंग ।

 )

 ह  बना  शर  प्रसारण  मंत्री  tho  के ०  arta  विशेषाधिकार  के  दो

 प्रश्नों  का  हवाला  दिया  एक  श्री  के  बारे  में  तथा  दूसरा

 अध्यक्ष  इस  बारे  में  मेरा  विनिर्णय  भी  झ्र-प्लग  उस  दिन  कई  प्रस्तावों  को

 एक  साथ  मिला  दिया  गया  जिसमें  आकाशवाणी  का  मामला  उठाया  गया  ati  उस  स्थिति  में  मैंने  सोचा

 था  कि  इन  सभी  पर  एक  साथ  चर्चा  को  जा  सकती  किन्तु  यदि  ant  उनको  पृथक-पृथक
 माना  जाता  है  तो  are  दूसरे  प्रस्ताव  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  wept  केवल  श्री  गोयनका के  प्रस्ताव  पर  ही

 चर्चा  हो  सकती

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Both  of  then  are  quite  different.  So,  today
 only  the  motion  relating  to  Shri  Goenka  should  be  taken  up.  The  other  one  may  be  taken
 up  tomorrow,

 Mr.  Speaker :  Alright,  the  second  one  would  be  taken  up  tomorrow.

 Shri  Jyotirmoy  Bosu  (Diamond  Harbour):  But  what  about  my  Privilege  Motion  ?

 Mr.  Speaker  :  The  Privilege  Motions  which  have  alr  Vell y
 adv  been  taken  up,  are  not

 coming  to  anend.  Howl  cant.  ake  up  the ि द  aa  other  Motions  ?
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 ब  न

 Shri  Jyotirmoy  Bosu  :  will  be  satisfied  if  you  just  read  out  my  motion  at  the
 moment  so  that  it  becomes  pending.

 Mr.  Speaker  :  1  have  not  seen  the  same  so  far.  So,  how  can  (  read  it  ?

 को  समर  गुह  :  at  सचिवालय  A  मुझे  यह  जानकारी  प्राप्त  हई  है  कि  मेरे

 शिकार  प्रस्ताव  पर  art  विचार  किया जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  राज  नहीं ।

 जइयशा 1 हया
 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  शाई ०  Fo  aia  झपने  वक्तव्य  के  दौरान

 श्री  गोयनका  द्वारा  कुछ  ऐसी  बातें  कही  गई  हैं  जो  वर्तमान  मामले  सम्बद्ध  नहीं  हैं  तथापि  मैं

 पना  वक्तव्य  आकाशवाणी  से  प्रसारित  होने  वाली  4  दिसम्बर  1974  की  रिपोर्ट  तक  ही  सीमित  रखूंगा ।

 4  1974  को  प्रश्नकाल  की  समाप्ति  के  शीघ्र  श्री  एन०  गोयनका  के  बारे

 में  छपे  समाचार  का  मामला  श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्शी  द्वारा  उठाया  इस  मामले  का  उल्लेख

 बाणों  द्वारा  इसके  बजे  प्रसारित  होने  वाले  समाचारों  में  किया  यह  उल्लेख  बहुत  ही  तथ्यात्मक

 ढंग  से  तथा  बिना  विशेष  महत्व  प्रदान  किये  किया  गया  ।  यह  समाचार  बिना  विशिष्ट  शीर्षक

 को  कार्यवाहीਂ  कौर  के  rata  प्रसारित  किया  गया  ।  इस  घटना  का  उल्लेख  केवल  आकाशवाणी

 द्वारा  हो  नहीं  अपितु  पी०  टी०  कराई  तथा  Yo  एन०  झाई०  अन्य  समाचार  एजेन्सियों  द्वारा  भी  किया

 गहरा  जो  any  दिन  श्री  आर०  एन०  गोयनका  के  हस ग्र पन  ही  समाचार  पत्न  एक्सप्रेसਂ  wea

 wi  समाचारपत्रों  में  भी  प्रकाशित  हुमा  ।  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  इस  घटना  को  आकाशवाणी  द्वारा

 दिया  गया  समाचारपत्न ों  द्वारा  दिये  गये  महत्व  की  तुलना  में  कम  था  आकाशवाणी  के  समाचार

 प्रसारण  में  श्री  गोयनका  के  विरुद्ध  धोखाधड़ी  तथा  जालसाजी  के  ania  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 था  ।  श्राकांशवाणी  द्वारा  प्रसारित  होने  वाला  समाचार  संक्षिप्त  तथा  संचित  था  जिससे  यह  स्पष्ट  होता

 है  कि  उसके  mare  पर  आकाशवाणी  की  माननीय  सदस्य  की  आलोचना  का  आरोप  बिल्कुल  निराधार

 श्री  गोयनका  द्वारा  इन  पालियामेंट  समीक्षा  के  दौरान  प्रयुक्त  होने  वाली  चाखा  पीड़ा  तथा

 के  शब्दों  पर  avatar  की  गई  सदन  यह  बात  भलीभांति  जानता  है  कि  यह  समीक्षा

 wat  संवाददाताओं  द्वारा  लिखी  जाती  है  तथा  उन्हें  ऐसा  तथ्यात्मक  ब्यौरा  देने  की  पुरी  छूट  होती  है  जो

 न  किसी  के  पक्ष  में  हो  are  न  विपक्ष  इस  वार्ता  के  समीक्षा कार  वरिष्ठ  तथा  अनुभवी  श्री

 एन०  गोपीनाथ  नायर  थे  तथा  उन्होंने  पहले  अपनी  मामले  के  श्री  गोयनका  से  सम्बद्ध  होने  के  बारे  में

 बताया  तथा  बाद  में  यह  बताया  कि  यह  मामला  किस  प्रकार  इसी  सम्बन्ध  में  मैं  यह  स्पष्ट  कर

 दू  कि  तथा  शब्दों  का  प्रयोग  श्री  प्रियरंजन दास  मुन्शी  द्वारा  किया  गया  तथा  उन्होंने

 भी  ऐसा  समाचारपत्रों  में
 प्रकाशित  होने  वाले  समाचारों  के  ग्राधघार पर पर  यह  बहुत  ही  अआश्चये  की

 बात  है  कि  श्री  गोयनका  समाचारपत्न ों  में  प्रकाशित  होने  वाले  समाचारों  से  इतने  विचलित  नहीं  जिनके

 माध्यम  से  इस  घटना  का  अ्रधिक  प्रचार  परन्तु  उन्होंने  एक  अनुभवी  संसदीय  समीक्षक  द्वारा  संक्षिप्त

 तथा  सन्तुलित  रूप  से  लिखी  गई  समीक्षा  पर  आपत्ति  की  वास्तविकता तो  ag  है  कि  माननीय  सदस्य

 ने  प्रपने  इस  कृत्य  द्वारा  आकाशवाणी  पर  कीचड़  उछालने  का  प्रयत्न  किया  संदेह  के  लाभ  की  बात

 भी  कही  गई  परन्तु  समाचार  का  ब्यौरा  आकाशवाणी  के  संवाददाता  द्वारा  भी  इसी  प्रकार  गयਂ
 =

 जैसा  कि  mea  संवाददाताय्रों हारा  fen  गया यहां  मैं  यह  भी  स्पष्ट कर  a  fe  गेर  ी  में
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 इराक  वाणी  के  संवाददाता को  अन्य  संवाददाताओं  की  तुलना में  कुछ  अधिक  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  होती

 वास्तव  में  आकाशवाणी  द्वारा  इस  घटना  का  उल्लेख  कार्यवाही  में  बहुत  ही  निष्पक्ष  ढंग  से  किया

 गया है  ।

 श्री  श्यासनत्दन  मिश्र  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  हमें  दो  बातों  पर  विचार

 वकालत  से करना  परम  बात  at  यह  कि  क्या  उस  fet  यह  भाग  कार्यवाही

 निकाल  दिया  गया  या  यह  भाग  कार्यवाही-तांत  से  निका  दिया

 गप  था  तो  किसी  प्रसारण  में  या  किसी  wa  एजेन्सी  को

 ्य  प्रसारित करने  का  अधिकार  है  या  दूसरी  यह
 >  कि  यद्यपि  इन  पार्लीमैंट

 शोक  के  अन्तर्गत  समीक्षा  विशिष्ट  संवाददाता  द्वारा  लिखी  जाती  है  तू  फिर  भी  उस  afar

 उत्तरदायित्व  ऑ्राकाशवाणी  का  है  या  नहीं  ।  क्या  यह  केवल यह  कह  कर  दायित्व  से  छूट  सकते  हैं

 कि  समीक्षा  संवाददाता  द्वारा  लिखी  जाती  है  )  जब  समाचार  प्रसारण  में  तथा

 * TTaTearet  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  किया  तो  संवाददाताओं  ने  उन्हें  कसे

 शो  पीलू  मोदी  )  :  यह  संभव है  कि  ये  शब्द  सम्पादन  करते  समय  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 में  जोड़  दियें  गये

 Shri  Madhu  dimaye  (Banka):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  want  to  raise  a  point  of  order

 Mr.  Speaker  What  can  be  the  point  of  order  in  it  ?

 Shri  Madhu  Limaye  May  I  know  from  the  Hon.  Minister  whether  the  scripts  written
 by  senior  correspondents  are  not  edited  ?

 अध्यक्ष  महोदय  तब  तो  व्यवस्था  का  प्रश्न  न  oI

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  fact  that  this  matter  has  been  pubiished  in  the  news-
 papers  does  not  minimise  the  lapse  on  the  part  of  A.I.R.  You  should  give  a  categoricaf
 ruling  whether  expunged  portion  should  be  covered  by  the  Press  and  the  A.I.R.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  वाद-स्वाद  का  विषय  नहीं  बनने  आप  सब  Fo  जाय

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  इस  बारे  में  कुछ  जानकारी  रखता  हूं  ।  वहां  पर  अच्छे

 से  wen  पत्रकार हैं  लेकिन  वहां  निदेशक  भी  हैं  जो
 मंत्रियों

 तथा  दल  का  विशेष  ध्यान  रखते  हुये

 कर सुविधाजनक  बातों  को  सम्पादन  करते  ये  हटा  देते  हैं  )
 ।  इंस  लिये  पत्रकारों  को  दोषी

 ठहराना  उचित  नहीं

 MET  महोदय  :
 श्राप  बठेगे

 ।  गति  एक शो  ज्योतिर्मय  ag  मैं  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पुछना  चाहता  ह
 (011  A?  वर्ष  के  दौरान  झ्राकाशवाणी

 क्या के  बारे  कुल  कितने  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  झ्रापको  प्राप्त  यह  सच  है  अथवा  नहीं  कि  वहां

 डा०  पानी  नाम के  एक  निदेशक  क  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था का  प्रश्न  नहीं  कृपा  करके  बैठ  जायें  ।

 श्री  पी०  के०  देव  )  आकाश  णी  एक wow  सरकारी  संस्था  है  प्रौढ़  इस  सदन  के  प्रति

 उत्तरदायी  मंदी  महोदय  f जिम्मेदारी  से  यह यह  कह  कर  nag  नहीं  हो  सकते  कि  आकाशवाणी

 द्वारा  प्रसारण  के  लियें  a  उत्तरदायी  नहीं

 118



 28  1896  सभा:पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 इस  मामले  की  उचित  शौर  पूरी-पुरी  जांच  विशेषाधिकार  समिति  ही  कर  सकती  है  ake  मेरा

 अनुरोध  है  कि  मामले  को  इसे  सौंपा  जाना

 maa  महोदय  :  मैंने  सभा  की  कार्यवाही  देखी  जब  श्री  गोयनका  का  मामला  चर्चा  के  लिये

 mat  तो  मैंने  विनिर्णय  दिया  था  कीजिए  माननीय  सदस्यों  को  मैंने  नहीं  उनके  बारे  में  यह  समझा

 जायेगा  कि  वे  नहीं  बोले  और  मैंने  उन्हें  अ्रनुमति  नहीं  दी  यदि  किसी  ने  मेरी  अनुमति  के  बिना  ही  कुछ
 3 जा

 pal  ष्  तो  यह  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं

 मेरे  विनिर्णय  के  बावजूद  भी  यदि  कोई  सदस्य  मेरी  अनुमति  के  बिना  बोले  हों  तो  निश्चय  ही

 मुझे  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  कार्यवाही  वृतान्त  तथा  श्री  गोयनका  का  भाषण  देखना  पड़ेगा  |  उसके  बाद

 हो  मैं  अपना  विनिवेश

 मझे  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  से  भी  अधिक  निप  लिखने  पड़ते  हैं  ।  मुझे  इस  सदन  की

 श्रथ्यक्षता  करनी  पड़ती  सदस्यों  को  मिलना  पड़ता  है  अर  प्रशासकीय  कार्य  भी  करना  पड़ता  मुझे

 कार्यवाही  देखकर  प्रतिदिन  दो  अथवा  तीन  विनिर्णय  लिखने  पड़ते  यह  ED aT  के  लिये  एक  काम

 थ्रो  ज्योतिर्मय  बसु  :  हम  कल  से  आपको  अवकाश  प्रदान कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा-पटल  पर  पत्न  रखे  जायें  | |

 सभा  पटल  पर  रखे  गयें  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE.

 तुंगभद्रा  स्टील  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1973-74  के  किया  की  समीक्षा

 निर्माण  site  mara  मंत्रालय में  उपमंत्री  दल बोर  :  मैं  श्री  ए०  सा०  जार्ज  की  कौर  से

 निम्नलिखित  vat  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता हूं

 (1)  तुंगभद्रा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  के
 वर्ष  1973-74  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 (2)  तुंगभद्रा  स्टील  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड का  वर्ष  1973-74 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंल्रंक  ate  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 प्रिंथालय  में  ce  गमे/देखिये  dear  एल०

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  मैं  लोक  प्रतिनिधित्व

 1950  की  धारा  9  की  उपधारा  (2)  के  ania  अधिसूचना  संख्या  ato  श्री  699

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा .  पटल  पर  रखती  जो  दिनांक  6  1974

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  तथा  जिसके  द्वारा  संसदीय  तथा  विधान  सभाई  निर्वाचन  क्षेत्र

 परिसीमन  1966  की  अनुसूची  सात  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये
 हैं  ।

 |
 +  than  ST  3ETTT रखी  पान  द  पं  Cat  एल०  टी  ०

 8813/74]
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 सम्पदा  शुल्क  fate,  1953  के  ग्र्त्मत  अधिसूचना

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  संधि  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  मेँ  संपदा  शुल्क  19  की  धारा

 33  की  उपधारा  (2)  के  अ्रन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  ato  सां०  fro  1324  तथा  ग्रेजी  संस्करण

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हू ंजो  दिनांक  14  1974  के  भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  27  1973  की  अ्रघिसूचना  संख्या  Fo  297/1/72
 >  | go  डी०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया

 िंधा तय  में  रखी  wat  |  देखिये  संख्या  एल०

 igreaa  शिया  लिमिटेड  विशाखापटनम  के  वर्ष  1973-74  के  कार्य  की  समीक्षा  विधिक

 प्रतिवेदन  तथा  पोत  विकास  निधि  समिति  के  वर्ष  1972-73  का  प्रतिवेदन  तथः

 प्रसारित  लेखे

 alaga  भीर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  मैं  सभा  पटल  पर  निम्नलिखित

 qa  रखता हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के
 अन्तर्गत

 निम्नलिखित

 पत्तों  तथा  भ्रंग्रेजो  की  एक-एक  प्रति

 )  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  विशाखापत्तनम  के  वर्ष  1975-74  के  कार्यकरण

 की  सरकार  समीक्षा  |

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  विशाखापत्तनम  के  ad  1973-74  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  झर  उन  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियां  |

 पिंडालू में  रखे  गये ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  8815/74]

 (2)  व्यापार पोत  1958  की  घारा  16  की  उपधारा  (6)  के  प्रन्तगंत  पोत  विकास

 निधि  समिति  के  वर्ष  1972-73  के  प्रतिवेदन  तथा  प्रमाणित  लेखे  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  अर  तत्संबन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो  8816/74]

 गुजरात  सांकेतिक  wear  कब्ज्ञाघारियों  का  निष्कासन )  1974  शादी

 पार्टी  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप-सैदी  दलबीर  fag)  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल

 (1)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक  9  1974  की

 उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  गुजरात  सार्वजनिक  परिसर

 कब्जा धारियों  at  1972  की  धारा  18  के  श्रन्तगंत  गुजरात

 सार्वजनिक  परिसर  कब्जा धारियों  1974

 तथा  wast  की  एक  प्रति  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्न  दिनांक  4  1974

 में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एनएच  लें  23/74/%0  ato  सो  ०  में  प्रकाशित  हुए  थे

 (2)  उपर्युक्त  भ्र धि सूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  मे  बिलम्ब के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
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 ce  ना

 का  वर्ष  1973-74  का  प्रतिवेदन हिदुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  लई  दि

 स्वास्थ्य  यार  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्री
 गी  ए०  के०  एस०  इसहाक )

 मैं  कम्पनी

 1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  तगत  fear  लेटेक्स  नई

 दिल्‍ली  के  बर्ष  1973-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  प्रति  लेखापरीक्षित  लेखें  ak  उन  पर

 a नियंत्रक  at  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  सभा  पटल  पर  रखता  &

 प्रिंगालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  8815/74

 इण्डियन  अधीन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  प्रबन्ध  बोर्ड  के  भी  नियम  1974

 ौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :
 मैं  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  ग्रहण  )
 अधिनियम  1972  की  धारा  16  की  उपधारा  (3)

 के  श्रन्तगंत  इण्डियन  आयरन
 ह

 एण्ड  स्टील  प्रबन्ध  बोलें  के  1974  तथा  अंग्रेंजी  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  जो  दिनांक  24  1974  के  भारत  के  राजपत्न में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  सां०  नि०  400  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 कर्म चारों  राज्य  बोला  निगम  के  वब  1971-72  के  लेखा  परीक्षित  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन

 के  sai  प्रतिवेदन  को  सिफारिशें  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  wa  सम्मेलन के  अ्रभिसमय  का  अनुसमर्थन

 श्रम  मंत्रालय  में  3q-Hat  बालगोविन्द  वर्मा  )  :  मैं  निम्नलिखित  qa  सभा-पटल  पर  रखता

 (1)  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  36  के  अन्तर्गत  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  के  वर्ष  1971-72  के  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  ait  की  एक

 प्रति  तथा  तत्संबन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 प्याले  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०

 (2)  ग्न maar  श्रम  सम्मेलन  के  जून  1973  में  जिनेवा  में  हुए  ssa  भ्रधिवेशन के  स्वीकृत

 प्र भि समयों  तथा  सिफारिशों  पर  की  गयी  अथवा  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  कायंवाही  का

 एक  वितरण  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एन०

 (3)  खानों  में  भूमिगत  नियोजन  में  1965  के  लिये  न्यूनतम  ama  से  संबन्धित
 123)

 के  भारत  द्वारा  भ्रनसमर्थन  का राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  सम्मेलन के  प्र भि समय  tad}

 एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  ।

 सस्ता में  रखा  गया  देखिये  Tes  एल०  74]
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 HT दे  NU  सराਂ  प

 MASSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सहा  मुझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  की  सूचना  सभा  को  देनी है  कि  राज्य  सभा

 17  1974  की  झ्र पनी  बैठक  में  रूप  कपड़ा  उपक्रम  1974  जो

 लोक  सभा  द्वारा  11  1974  को  पास  किया  गया  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो  गई

 है  ।

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थित  रहने  की  अनुमति

 LEAVE  OF  ABSENCE  FROM  THE  SITTINGS  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  सिफारिश  की  गई  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  सभा  से  अनुपस्थित  रहने  की  अनुमति  दी  जाये

 (1)  श्री  ए०  के०  गोपालन  ॥

 (2)  श्री  रसिक लाल  पारिख  ।

 क्या  सभा  को  ua  है  कि  समिति  को  सिफ़ारिशों  के  waar  उन्हें  ग्र नुम ति  दी  जाये ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हों  ।

 meat  sais  दी  जाती  है  उन्हें  तदनुसार  सुचना  भेज  दी  जायेगी ।

 प्राक्कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 68at  प्रतिवेदन

 श्री  धामन कर  :  मैं  ऊर्जा  मंत्रालय  कोयले  की  उपलब्धता  तथा

 वितरण  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  6
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता  हूं

 सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 दसवां  प्रतिवेदन

 श्री  ate  के०  दास  चौधरी  :  मैं  सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति  का  दसवां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 Shri  Ramavyatar  Shastri  (Patna):  According  to  the  rules,  the  replies  in  respect  of
 the  questions  regarding  Assurances  given  by  the  Government  should  be  given  within
 three  months.  During  this  session  and  also  in  the  last  session,  I  asked  dozens  of  questions
 regarding  Provident  Fund  office,  Bihar.  Theinformation  shou  i  d  be  furnished  on  the  Table
 of  the  House  within  the  period  stipulated.  I  have  six  instances  where  four  months  have
 elapsed  and  still  no  reply  has  been  received.

 under  Rule  377.
 Mr.  Speaker  ;  You  can  raise  this  matter  in

 my  chamber
 or  you  can  give  a  notice
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 Shri  Ramavatar  Shastri:  You  do  not  give  permission  under  Rule  377.

 Mr.  Speaker  :  I  cannot  allow  speaches  at  the  time  of  presentation  of  a  report.

 याचिका  समिति

 COMMITTEE  ON  PETITIONS

 कार्यवाही  सारांश

 श्री  जगन्नाथ  राव
 :  मैं  याचिका  समिति  की  से  बैठकों  के

 सारांश  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 ह  काक

 अभ्रक  तथा  चपड़े  के  बार  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE-MICA  AND  SHELLAC

 वाणिज्य  Hat  (Sto  डॉ०  पी०  :  wae  का  निर्यात  1972  से  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  की  मौत  मार्गी कृत  sere  व्यापार  निगम  की  स्थापना  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  ८  ain  निगम  के  रूप  में  जून  1974  से  को  गई  थी  ।  यह  निगम  अभ्रक

 के  व्यापार  से  संबन्धित  सभी  काम  को  संभालने  के  लिए  विशेषीकृत  अभिकरण  है  ।  इस  संगठन  का  एक  महत्वपूर्ण

 उद्देश्य  म्रध्रक  उद्योग  तथा  व्यापार  के  भ्रपेक्षाकृत  कमजोर  वर्गों
 की  सहायता  करना  है  |

 bas  ons
 इस  विशिष्ट  उद्देश्य  की  प्राप्ति के  लिए  ऐसे  व्यापारियों तथा  खान  मालिकों  को  इस  व्यापार

 के  अपेक्षाकृत  कमजोर  at  के  रूप  में  माना  जाता  जो  विगत  में  निर्यात  व्यापार  करते  रहे  हैं  अर

 जिनके  निर्यात  पिछले  तीन
 वर्षों  में  किसी  भी  at  7.  लाख  रुपये से  अधिक  के  नहीं  हुए  a  इस

 श्रेणी  में  लगभग  400  से  लेकर  500  तक  व्यापारी  तथा  खान  मालिक  हैं ।

 इन  वर्गों  की  मदद  करने  की  दृष्टि  से  पहले  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  कर्ब  द्र भ्रेके  व्यापार

 निगम  उनसे  निर्यात  के  लिए  अभ्रक  खरीदता  रहा  है  ।  से  1974  की  अवधि  के  दौरान

 उसने  इन  छोटे  उत्पादकों  से  प्रतिमास  श्रोता  लगभग  43  लाख  रुपये  का  झलक  खरीदा है  ak  मीटरों

 के  शरीर  कार्यो  पर  धन  की  कमी  के  कारण  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा है  ।  इसके  अतिरिक्त  fast

 कृत  कमजोर  श्रेणियों  में  आने  वाले  सभी  प्रोफेसरों  शादी  से  बिना  किसी  भेदभाव  से  यें  खरीदारियां  करता है

 विभिन्न  ग्रेडों  के  अभ्रक  की  निम्नतम  निर्यात  के  लिए  उपलब्ध  उनकी  मात्रा  और  विदेशी  खरीदਂ  रों

 की  मांग  के  भ्राता  पर  निश्चित  की  जाती  हैं  ।  विभिन्न  प्रेतों  के  सम्बन्ध  में  ये  निम्नतम  कीमतें  पिछली

 बार  1974  में  संशोधित  की  गई  थी ं।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  हुए )
 Mr.  Dy.  Speaker  in  the  chair

 कुछ  वर्ष  yt  नं०  6  के  खुली  हुई  परतों  स्पिलिटिग्स  के  निर्यात  घट  गये  थे  और  इन  परतों

 से  तैयार  किये  गये  झलक  के  उत्पादों  को  संशिलष्ट  स्थानापन्न  वस्तुद्मों  से  गंभीर  प्रतियोगिता  करनी  पड़

 रही  थी  ।  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  इन  पर  जाने  वाले  40  प्रतिशत तथा  मूल्य

 के  निर्यात  शुल्क  को  घटाकर  31-3-1969
 से

 20
 प्रतिशत  यथा मूल्य  कर

 दिया  गया  1  जनवरी  1973

 a  उसे  और  घटाकर  15  प्रतिशत  यथा मृत्य  कर  दिया  amiga  ws  निम्नतम  कीमतों

 में भी  दो  बार  वृद्धि  की
 1  1973

 से
 कीमतों

 में  10  प्रतिशत की  वृद्धि  की
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 गई  शर  1974  सं  20  प्रतिशत  की  वृद्धि  ate  की  wa  इन  परतों  के  निर्यात  फिर  होने

 लगे  हैं  ।  इन  निम्नतम  कीमतों  का  निरन्तर  पुनर्विलोकन  किया  जाता  है  ताकि  प्रोफेसरों  ake  खान  मालिकों

 को  उचित  लाभ  मिल  सके  ate  निर्यातों  का  क्रम  एक  सा  बना  इस  प्रकार  झप  यह  देखेंगे  कि  सरकार

 इस  लेगो  के  अश्क  का  निर्वात  बढ़ाने  के  seq  की  ae  समुचित  ध्यान  दे  रही  है  ।

 प्रोसेस्ड  man  के  निर्यात  को  fea  प्रतिदिन  को  समत्थाय्रों  के  समाधान  के  लिए  भ्रामक  व्यापार

 ने निगम  द्वारा  एक  सम्पर्क  aint  स्थापित  को  गई  ।  इस  समिति  में  छोटे  बड़े  दोनों  प्रकार  के  झ्रश्नक  खान

 प्रोफेसरों  तथा  व्यापारियों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  प्रतिनिधियों  का  चयन  स्वयं  व्यापारियों  द्वारा  किया

 गया  |  इस  प्रकार  समिति  में  भ्रामक  व्यापारियों  का  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  है  ।

 कतिपय  महत्वपूर्ण  खरीदारों  द्वारा  संविदा ग्र ों  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  में  विलम्ब  के  कारण

 1973-74  में  प्रोसेस्ड  aap  के  निर्यातों  में  गिरावट  आराई  fara  इत  वर्ष  की  पहली  छमाही  में  निर्यातों

 में  बुद्धि  का  रुख  दिखाई  दिया  है  ।  अप्रैल से  1973  में  4.04  करोड़  रुपये  मूल्य  के  10,484

 मे०  za  प्रोसेस्ड  gan  के  निर्यात  fea  गये  थे  जो  इस  वर्ष  की  उसी  अवधि  में  AOD
 ays  10.39  करोड़

 रुपये  मूल्य के  18.749 मि०  टन  हो  गये

 चपड़ा

 जहां  तक  चपड़े  का  सम्बन्ध  है  वर्ष  1973-74  के  दौरान  चपड़े  की  निर्यात  कीमतों  में  आकस्मिक थ

 वृद्धि  जबकि  1972-73  के  दौरान  मानव  निमित  चपड़े  तथा  मशीन  निर्मित  चपड़े  की  औसत  कीमत

 5000  रुपये  तथा  8,715  रुपये  प्रति  टन  प्राप्त  हुई  1973-74  के  दौरान  मानव  निमित

 चपड़े  के  लिए  24,216  रुपये  प्रति  टन  तथा  मशीन  निर्मित  चपड़े  के  लिए  29,000  रुपये  प्रति  टन

 ग्रोवर  इकाई  मूल्य  प्राप्त  eat  ।  चपड़ा  निर्यात  संवर्धन  की  सिफारिशों  तथा  वर्तमान  महीनों  में

 कीमतों  के  रुखों  को  देखते  हुए  विभिन्न  प्रकार  के  चपड़े  की  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  में  30-5-1975  से

 संशोधन  कर  दिया  गया  ।

 सानव  निर्मित  तथा  मशीन  निर्मित  चपड़े  की  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  सदा  एक  ही  स्तर  पर  रखी गई  है

 यदि  मानव  निमित  चपड़े  की  कीमत  मशीन  निर्मित  चपड़े  की  कीमत  से  कम  स्तर  पर  रखी  जाये  तो

 इससे  देश  को  विदेशी  मुद्रा  प्रनावश्यक  की  हानि  हो  सकती  हमें  आशा  है  कि  मशीन  निर्मित  चपड़े  पर  उसकी

 बेहतर  विशिष्टियों के  कारण  विदेशी  खरीदारों से  ही  mesa  अधिक  कीमत  वसूल  होंगी  ।  वास्तव

 1973-74  के  दौरान  एक  टन  मशीन  निर्मित  चपड़े  से  एक  टन  मानव  निर्मित  चपड़े  के  मुकाबले

 में  लगभग  5000  रुपये  झ्र धिक  प्राप्त  हुए  ।

 उन्नति  न्यूनतम  निर्यात  कोमल  के  परिणाम  स्वल्प  मात्रा वार  तथा  मूल्यवान  दोनों  इष्टि  से  चपड़े
 > के  निर्यातों  में  वृद्धि  हुई  e  |  1974  से  भ्रक्तूबर  1974  की  अवधि  के  दौरान  14  करोड़  रुपये

 मूल्य  के  निर्यात  हुए  हैं  तथा  लगभग  4  करोड़  रुपये  के  क्रयादेश  निर्यातकों  के  पास  पड़े  होने  की  सूचना

 मिली  है  ।  इसकी  तुलना  1973-74  के  कुल  निर्यातों  से  की  जा  सकती  है  जो  कि  केवल  मूल्य  की  दुष्टि

 से  13.  40  करोड़  Fo  के  1973-74  के  दौरान  निर्यात  की  गई  मात्ना  3115  टन  थी  जबकि  चाल

 वित्तीय  वर्ष  में  अक्तूबर  1974  तक  पहले  ही  4050  टन  माल  का  निर्यात  किया  जा  चुका  है  ।

 उच्चतर  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  निर्धारण  के  फलस्वरूप  हुए  अधिक  sant  से  स्टिक लाख

 कप्तानों  को  वेंहतर  कीमतें  मिलने  की  परिस्थितियां  उत्पन्न  हो  गई  है  उपज कर्ता  सभी  स्टिक लाख
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 19  1974  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्न

 ल  थ  एएए  क  क

 प्राथमिक  बाजारों  में  लाते  हैं  ।  इसके  बाद  ag  दलालों के  मानव  निमित  तथा  '  मशीन-नियमित

 aver  वचिनिर्माताओओं  दोनों  को  बेची  जाती  है  ।

 सरकार  सभी  संगत  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हए  समय  समय पर  चपड़े  की  न्यूनतम  निर्यात

 कीमत  का  पुनर्विलोकन  करने  की  आवश्यकता  को  समझती  है  :  केन्द्रीय  सरकार  को  समय  समय  पर

 ऐसे  संशोधन  करने

 की

 आवश्यकता  TATE AT AIzHT:  तथा  अन्य  संगत  पहलुओं  के  बारे  में  सलाह  देने  के  लिए चपड़ा  व्यापार के  बारे  में  एक  स्थायी  सलाहकार  समिति  स्थापित  करने  का  विचार  है  जिसमें  मेकेनिकल

 वाणिज्य  dara  तथा  संबन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  होंगे

 तग at  arg  भट्टा चा यें  क्या  मैं  कुछ  प्रश्न  पूछ  सकता

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  एक  प्रश्न  के  बारे  में  शर  दूसरा  चपड़े  के  बारे  में  ।

 श्री  चपले  भट्टा चा यें  :  परन्तु  इसका  चार  लाख  परिवारों  पर  प्रभाव  पड़ा

 ण्  ।  यदि  श्राप  वक्तव्य  से  सन्तुष्ट उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मुझे  सभा  का  संचालन  नियमानुसार  करना

 नहीं  है  तो  ग्राहको  कोई  wea  ज  होगा  ।

 श्री  चपलेन्दु  पहले  तो  मैं  यह
 यह  जानना  चाहता  हूं

 हूं  कि  क्या इस  नीति  से  श्रमिक  के

 में  वृद्धि  हुई  seat  सची  सगी  mf  शोर  आधा  में  निर्यात  के  मुकाबले  में  इसके

 विक  निर्यात  थे  कितनों  कमी  रही

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  हजारीबाग  तथा  गिरिडीह  जिलों  के  72  मील  लम्बे  wae  क्षेत्र में

 व्यापक  बेरोजगारी ha  गई  है  ?

 a
 ie

 के

 आद  का  कां

 ?
 क्या  इसके  कारण  चपड़े

 के  sel  को  अनावश्यक  रूप  से  काट  दिया  जायेगा  wear  नहीं ?

 ्य प्रो०  डो ०  पी०  चट्टोपाध्याय  भ्रांकडों  से  पता  चलता  कि  यह  सही  है  कि  पिछले  6-7  वर्षों  में

 अभ्रक  के  उत्पादन  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।  उत्पादन  में  कमी  के  कारण  ये  हैं  उत्पादन  लागत  में

 वृद्धि
 ऐं  में

 इसके  स्थान  पर  संश्लिष्ट  पदार्थों  का  अधिकाधिक  उपयोग  किया  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  शास्त्री  आप  लंबी  में  जाकर  बात  कर  लें  ।  आप  मझ  ध्यान से  बनने

 नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 प्रो०  डी०  पी०  संवत  राज्य  अमेरिका  में  भारी  मात्ना में  भंडार  जमा हो  जाने

 के  कारण  gue  विश्व  के  बाजार  में  प्र लाभकारी हो  गया  है  ale  इसलिए  उत्पादन  प्रोत्साहन  में  कमी  हुई  ale

 उत्पादन  में  भी  कमी  हुई  है  ।  श्रमिक  उद्योग  के  कमजोर  बर्गो  के  हितों  का  संरक्षण  .  करने  के

 लिए  mere  व्यापार  निगम  का  गठन  किया  गया  है  ।  लाख  का  निर्यात  करके  अधिक  मात्ना  में  विदेशी

 मुद्रा  श्रीजीत  करना  हमारा  उदेश्य  ।  मानव  निर्मित लाख  और  मशीन  निर्मित लाख  एक  जसी  होती

 इसलिए  दोनों  की  समान  कीमत  निर्धारित  की  जाती  ही  मगर  मानव-निर्मित लाख  के  लिए  कम

 कीमत  निर्धारित की  तो  निर्माणकर्ता  न्यूनतम  मूल्य  को  अ्रधिकतम  मूल्य  के  रूप  में  लेते  जिसके

 परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  क्षति  होती  है  ।  मात्रा  और  मूल्य-दोनों  ही  दृष्टियों  से  लाख  की  जो
 कीमत

 हमने  निर्धारित की  उसके  देश  के  लिए  aro  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं
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 दूसरा  wet  यह  कि  क्या  इस  नीति  से  निर्धन  लाख  संग्रह  किताबों  कौर  उत्पादकों  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़  रहा  है  ।  wrest  से  पता  चलता  है  कि  मात्ना  we  मूल्य  की  दृष्टि  से  बाजार  में  बिक्री
 कम

 नहीं  हुई  है  ।  हमने  एक  समिति  नियुक्त  की  जो  इस  मामले  पर  विचार  करेगी  a  राज्य  सरकार

 तथा  व्यापार  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  करके  इस  बात  को  सुनिश्चित  करेगी  कि  अधिक  मात्ना  में  निर्यात

 से  झाय  ही  न  बल्कि  उत्पादकों  के  हितों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाय  ।

 सिविल  प्रक्रिया  )  विधेयक

 Code  of  Civil  Procedure  (Amendment)  छांव

 संयुक्त  समिति  के  लिए  सदस्य  की  नियुक्ति

 श्री  लीलाधर  seat  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू ं:

 यह  सभा  सिविल  प्रक्रिया  1908  ate  परिसीमा  1963

 at  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  में  श्री  नीतिराज  सिंह  चौधरी  के  त्याग

 पत्न  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान
 पर

 डा०  सरोजिनी  महिषी
 को

 नियुक्त  करती  है
 ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  सिविल  प्रक्रिया  1908  तर  परिसीमा  1963
 का

 कौर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति  में  श्री  नीतिराज  सिंह  चौधरी  के  त्यागपत्र

 के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  डा०  सरोजिनी  महिषी  को  नियुक्त  करती  Pa

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 कराघान  दिखी  विधेयक

 Taxation  Laws  (Amendment)  Bill

 प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  किये  जानें  के  समय  का  बढ़ाया  जाना

 श्री  बसंत  साठ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :

 यह  सभा  are  1961,  धनकर  1957,  दिनकर

 1958  ate  कम्पनी  शिकार  1964  का  कौर  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक

 संबंधी  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  अगले  बजट  सत्न  (1975)  .
 के  प्रथम

 सप्ताह  के  भ्रान्ति  दिन  तक  कौर  बढ़ाती  है  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 यह  सभा  झाड़कर  1961  धनकर  1957,  दिनकर

 1958  श्र  कम्पनी  afore  1964  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 संबंधी  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  समय  अगले  बजट  सत्न  (1975)  के

 प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक  शर  बढ़ाती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हसा
 The  motion  was  adopted
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 बल  ०  नन  +  ना  ण

 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  (arfssazt)  1974-75

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (PONDICHERRY),  1974-75

 थित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  मैं  संघ  राज्य  क्षेत्र  पॉंडिचेरी  के  वारे

 में  वर्ष  1974-75  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  प्रस्तुत  करता  हूं  । wd

 श्रीमती  पार्बती  कृष्णन  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  पॉंडिचेरी  इस  समय  राष्ट्र

 त  शासन  के  भ्रमित  है  ।  इसलिए  वहां  की  भ्रावश्यक  सदस्यों  पर  चर्चा  किये  बिना  इन  मांगों  को

 स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वहां  खाद्य  स्थिति  गंभीर  है  ।

 श्री  प्रणव  कुमार  सुखर्जी  इस  समय  केवल  मांगों  को  पेश  किया  जा  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  परम्परा  रही  है  कि  जब  अनुदानों  की  भ्रनुपुरक  मांगें  पेश  की  जाती

 तो  उन  पर  चर्चा  नहीं  की  लेकिन  एक  समय  निर्धारित  कर  दिया  जाता  जब  मांगों  पर  चर्चा

 की  जानी  चाहिए  ate  उन्हें  पारित  किया  जाना  चाहिए  aaa  निकालना  संसदीय-कार्य मंत्री  का  काम

 है  ।

 थ्री  के०  रघुरामेया  :  अगर  समय  मिल  जाता  तो  हम  इन्हें  ले  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सरकारी  कार्य  इसलिए  इसके  लिए  समय  निकालना  संसदीय  कार्य  मंदी

 का  कॉम है  ।

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  ७  विधेयक

 Salaries  and  Allowances  of  Members  of  Parliament  (Amendment)  Bill

 श्री  के०  रघरामैया  मैं  संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  wa  संबंधी  1954  का

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  की  अनुमति  चाहता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  संबंधी  अधिनियम  1954  का  अर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  की  अनुमति  प्रदान  की  जाय  ह्

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  moiion  was  adopted.

 थी  क०  रघुरामेया  :  मैं  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 नियम  377  के  nea  मामला

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 श्रीवास  में  बोड़ो  ध्रादिम  जाति  लोगों  हारा  कथित  श्राव्दोलन

 धी  नूरुल  gat
 :

 मैं  gare  के  7  लाख  भाषाई  ग्रल्पसंख्यकों  आदिवासी लोगों

 के  शान्तिपूर्ण  ग्रान्दोलन  से  उत्पन्न  गंभीर  स्थिति  की  ae  सभा  का  ध्यान  प्रभावित  करना  चाहता
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 मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्री  सरकार  की  स्थिति  स्पष्ट  करते  हुए  वक्तव्य  दें  ।  बोडो  ललए अआदिवासी  लोगों  का

 शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  बोडो  भाषा  के  लिए  असमिया  लिपि  के  बजाय  रोमन  लिपि  लागू  करने  को  मांग  को

 लेकर
 सरकार  ने  असम  पुलिस

 की  बटालियन
 सी०  कार  पी०

 कर्मचारियों  को  तैनात

 जिन्होंने  शान्तिपूर्ण  भ्रादिवासियों पर  भीषण  अत्याचार  18  नवम्बर  से  27  नवम्बर

 तक  10  दिन  के  के  दौरान  छः  सत्याग्रहियों  की  पुलिस  गोलीवारी  से  मृत्यू  हो  1500

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  दो  औरतों  का  auger  किया  दस  व्यक्ति  लापता  है  59

 व्यक्ति  गोली  से  घायल  यही  पुलिस  ने  बेशकीमती  सम्पत्ति  को  बरबाद  कर  दिया

 षणों  को  लूट  क्योंकर  जिला  साहित्य  सभा  के  प्रो०  लखेश्वर ब्रह्मा  के  घर  पर  धावा

 वोल  दिया
 पौर

 उनके  प्रमाणपत्नों  तथा  दस्तावेजों  को  नष्ट  कर  feats  गांव  में  सशस्त्र  पुलिस ने
 बोडो  साहित्य  सभा  कैम्प  पर  हमला  किया  ate  स्थानीय  हाई  स्कूल  के  मुख्याध्यापक  को  कौर

 गिरफ्तार  कर  लिया  बोडो  यात्रियों  ate  बोडो  कांग्रेसियों  को  भी  नहीं  बख्शा  गया

 सरकार का  यह  आरोप  उरियां  गलत  है  कि  बोडो  प्रदर्शनकारियों पर  घातक  हथियार  थे  ।

 पुलिस  को  कुल्हाड़ी  ae  फावड़े  ही  प्रदर्शनकारियों  से  आदिवासियों के  पास

 रहते  हैं  ।  यह  कहा  गया  कि  रामचाईधान  पुल  प्रदर्शनकारियों  ने  तोड़  दिया  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि

 पूल  को  जोड़ने  वाली  सड़कें  तीन  साल  पहले  वाढ़  से  बह  गई  थों  ।

 साहित्य  सभा  ने  सरकार  के  साथ  समझौता  हो  जाने  के  कारण  आन्दोलन  को

 तौर  पर  निलम्बित कर  दिया  है  ।  करार  में  यह  कहा  गया  था  कि  सरकार  सभी  गिरफ्तार  शझ्रादिवासियों

 को  रिहा  कर  दो  सप्ताह  गुजर  चके  लेकिन  wat  तक  एक  भी  aaa  feat  नहीं  गया

 है  ।  यही  अब  भी  गिरफ्तारियां  जारी  हैं  ।  सिल्ली  कौर  बिजली  क्षेत्रों  में  भयावह  वातावरण  की

 वजह  से  धान  की  फसल  नहीं  काटी  जा  रही  है  ।  छात्र  कक्षाओं  में  उपस्थित  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  माक्सवादी

 बिजली कम्युनिस्ट  पार्टी  we  सोशलिस्ट  पार्टी  के  नेतायों  ने  वहां  जाकर  as  पाया  कि  कोकराझार  तौर

 में  पुलिस  गोलीबारी  अनुचित  कौर  अवांछित  थी  ।

 हम  बबर  पुलिस  भ्रष्टाचारों  की  waar  करते  हैं  ate  मांग  करते  हैं  कि  अपराधियों  कठोर

 दण्ड  दिया  जो  व्यक्ति  पुलिस  गोलीकाण्ड  में  मारे  गये  हैं  अथवा  जिनकी  सम्पत्ति  बरबाद  कर  दी

 गई  उनके  परिवारों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  waar  दिया  जाय  ।  सामान्य  स्थिति  पुनः  कायम  करने कें

 लिए  सभी  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  तत्काल  रिहा  किया  जाय ।

 बोडो  श्रादिवासी  लोगों  के  तीन  नेता  दिल्‍ली  जाये  हुए  हैं  atk  वे  प्रधान  मंत्री  तथा  गह  मंत्री से

 मिलने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  प्रधान  मंत्री  we  गह  मंत्री  उनसे  मिलकर  उनकी  are  समझने

 का  प्रयास  करें  भ्र ौर  सरकार  को  निदेश  दें  कि  वह  झ्रादिवासी लोगों  से  समझौता  at

 जिससे  सामान्य  स्थिति  कायम  हो  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  इस  स्थिति  पर  गृह  मंत्री  से  थे  वक्तव्य  देने

 की  मांग  करता  हूं  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  कर्मचारियों  के  बारे  में

 RE  :  DURGAPUR  STEEL  PLANT  WORKERS

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  great  )
 :  दस  दिन  पहले  मैंने  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  श्रमिकों

 की  भुखमरी  की  स्थिति  का  मामला  उठाया  जिन्हें  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  प्रबन्धकों ने  नौकरी  से
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 i  का

 निकाल  दिया  इस्पात  मंत्री  st  चन्द्र जोत  यादव  ने  उस  क  far  था  &  य  उप

 का  समाधान  करने  के  लिए  निश्चित  कदम  उठाये  जायंगे  |

 मूझे  दुर्गापुर  के  श्री  दिलीप  से  एक  तार  प्राप्त  gat
 जिसमें

 यह  कहा  गया  है
 कि

 काम  से  निकाले  गये  एक  *

 कनिक  और  एक  अगिया  का  ate
 शब

 दै  सर  गरे  ms  ee  मे
 ठेकेदार  श्रमिकों  को  फिर  से  रोजगार  नहीं  तो  ale  अधिक  संख्या  में  भुखमरी  से  मौतें  सकती

 सता मती  से  मैं  वक्तव्य  देने  का  श्रनरोध  करता  ह
 हैं  ।  इस्पात

 दिल्‍ली  नाटक  प्रदान  विधेयक  के  बारे  में

 RE  :  DELHI  DRAMATIC  PERFORMANCE  BILL

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  Last  Friday,  1  had  requested  you  to  find  out  from  the
 Education  Minister  as  to  why  consent  of  the  President  was  not  obtained  regarding  Dra-
 matic  Performances  Bill.  In  spite  of  your  direction,  the  Honourable

 Minis!  ter  has  not
 come  before  the  House  Thus  he  has  shown  gross  disrespect  not  only  to  the  House,  but
 to  the  chair  also

 को  एस० एस०  बनर्जी  :  कुछ  कलाकार  शिक्षा  मंत्री  पर  जोर  डाल  रहे  ताकि  विधेयक

 पेश  न  किया  जा  सके  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  मंत्री  इस  बारे  में  बताया  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कायथ  मंत्री  को  मैं  बताना  चाहता  हं  कि  यह  मामला  गंभीर  है  |

 शनिवार  को  मेंने  शिक्षा  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  कहा  ari  सोमवार  को  यह  मामला  फिर  उठाया

 amt  शिक्षा  मंत्री  को  यह  बता  दें  कि  वह  नियम  227  के  melt  कार्यवाही  के  लिए  बाध्य  न  करें  ।

 Shri  Madhu  Limaye  11.0  is  a  serious  warning.  The  matter  might  be  referred  to  the
 Privileges  Committee

 gt  aq  दण्डवत  ama  aaa  विनिर्णय  में  कहा  था  कि  सदन  का  भ्र धि कार  है

 कि  उसे  at  बताया  जाय  किं  दूसरी  बार  ऐसा  क्यों  हुआ  सदन  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  नहीं  किया  जा

 सकता |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  का  दिन  श्र  है  ।  मंत्री  महोदय  को  कल  वक्तव्य  देना

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  कल  लोक  सभा  निश्चित काल  के  लिए  स्थगित  हो  रही  है  ।  संसदीय

 काय  मंत्री  रेल वला  रेल  मंत्री  से  वक्तव्य  देने  के  लिए  जिसमें  ag  बतायें  कि  कितने  रेल  कर्मचारियों  को  बहाल

 कर  दिया गया  कितने  मामले  कभी  भी  निर्णयाधीन  है ं।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  आपकी  बात  को  प्रेरित  कर उपाध्यक्ष  महोदय

 श्री  है ०  रघुरामंया  :  मैंने  भ्रामक  बात  ध्यान
 से  सुनी  साधन  मझे  यह  बात  रेल  मंत्री  शक

 पहुंचाने  को  कहा  मैं  ऐसा
 ही  करूंगा

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  आप  रेल  मंत्री  से  ays  करें  कि  वहू  कल  वक्तव्य  दें

 129

 54LSS/74—10



 ि  पील
 Papers  Laid.  | ७11 ह  the  Table

 er  लााएााएलााव

 December  19,  1974

 चोरी  उद्योग  जांच  warn  प्रतिवेदन  के  a  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE:SUGAR  INDUSTRY  ENQUIRY  COMMISSION  REPORT

 प्रो०  मधु  दण्डवत  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  &

 यह  सभा  चीनी  उद्योग  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  (  2  पर

 जो  26  1974  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  विचार  करती

 इससे  पहले  कि  मैं  इन  प्रतिवेदनों  की  बातों  पर  टिप्पणी  मैं  सभा  को  वह  पृष्ठ  भूमि  तथा  ढंग

 याद  दिलाना  चाहूंगा  जिसमें  चीनी  उद्योग  जांच  arm  के  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखें गए  थे  ।

 चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  से  संबंधित  भागंव  आयोग  ने  15  1973  को  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  कर  जांच  आयोग  1952  की  धारा  4(3)  के  शभ्रनुसार  सरकार के  लिये  यह

 अनिवार्य है  कि  जब  कभी  जांच  orate  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  उन्हें  उन  पर  की  गई

 कार्यवाही  के  ज्ञापन  सहित  सभा-पटल  पर  रखा  जाना  पन्द्रह  महीनों  तक  इस  सभा ने  श्रतीक्षा

 को  परन्तु  इन  प्रतिवेदनों  को  सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  मैंने  20  1974  को  कृषि

 श्री  ato  सुब्रह्मण्यम  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उस  ware  पर  कृषि  मंत्री  ने  यहां

 अकर  कानूनी  टालमटोल  की  ।  उन्होंने  सभा  ae  अध्यक्ष  महोदय  को  समक्ष  यह  तर्क॑  दिया  कि  15

 1973  को  भार्गव  ara  द्वारा  प्रस्तुत  चीनी  के  राष्ट्रीयकरण  से  संबंधित  प्रतिवेदन  अन्तरिम  प्रतिवेदन

 है  इस  के  सहारे  सभा  को  यह  श्राशवासन  दिया  कि  गत  जो  27  1974

 को  प्रस्तुत  किया  गया  को  प्रस्तुत  किये  हुए  oe  महीने  का  समय  पूरा  नहीं  द  है  प्रौर  वह  सभा

 के  समक्ष
 सभी

 उपलब्ध  प्रतिवेदन  उपयुक्त  सम+  पर  उस  अवसर  पर  हमने  यह  तक॑  दिया  था
 कि

 भागने  आयोग  का  प्रतिवेदन  पर्याप्त  इस  प्रतिवेदन  में  ara  के  निष्कर्ष  हैं  कौर  दो  विभिन्न

 दलों
 की

 भिन्न  सिफारिशें
 भी  मत

 चीनी  उद्योग,के  बारे  में  चर्चा  के  लिये  कोई  भी  बात  नहीं  छोड़ी

 गई
 ।

 इसलिये  हमने  भी  दिया  था  कि  प्रतिवेदन  स्वतः पर्याप्त  है  ate  इसे  छह  महीने  पूरे  होने  से  पहले

 सभा-पटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  था  ।  परन्तु  यह  15  महीने  बाद  रखा  गया  है  ।

 26  1974  को  ये  दोनों  बड़े  बड़े  प्रतिवेदन  सभा-पटन  पर  रखे  गये  |  उसी  दिन  मैंने

 विशेषाधिकार का  प्रस्ताव  रखा  ate  उसमें  मैंने  बताया  कि  की  गई  कार्यवाही  का  ज्ञापन  भी  प्रतिवेदन

 के  साथ  सभा-पटल  पर  रखा  जाना  तब  तत्कालीन  कृषि  मंत्री  सी०  ने

 वेदन  के  दो  खंड  कौर  कार्यवाही  का  ज्ञापन  सभा-पटल  पर  रखा  कौर  उस  पर  मैंने  विशेषाधिकार का  प्रश्न

 उठाया  |  कार्यवाही  का  ज्ञापन  निष्क्रियता  का  ज्ञापन  नहीं  होना  चाहिये ।

 उस  शासन  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा :

 परिव्यय  are  जटिल  प्रशासनिक  प्रश्नों  को  देखते  हुए  इस  मामले  की  जांच

 करने  के  लिये  सरकार  को  श्र  समय  .  .”'

 स्पष्ट  है  कि  उनकी  कठिनाइयां  राष्ट्रीयकरण  की  समस्या  के  बारे में  15  महीने के  बाद

 भी  सरकार  ने  शासन  में  कहा  कि  पर  विचारਂ  करने  के  लिये  उसे  ak  समय  चाहिये  ।  मैंने

 डकोटा सभा  में  यह  प्रश्न  उठाया  और  सौभाग्यवश  अध्यक्ष  म  gras  ने  मेरे  तक  को  उसी  समय  रद  नहीं  किया
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 28  1896  )
 सभा-पटल  पर  रखे  गये

 थाा

 water  aa
 उन्होंने  कुछ  टिप्पणियां  कीं  जो  लोक-सभा  के  का  aalel  ut नत  में  सम्मिलित  भी  की  गई  उन्होंने

 कहा  कि  नियम  समिति  को  यह  उचित  रूप  से  परिभाषा  करनी  होगी  कि  कार्यवाही  के
 ज्ञापन  का  क्षेत्र

 यदि  महत्वपूर्ण  प्रतिवेदन  हर  बार
 सभा

 में  तब  ही  प्रस्तुत  किये  जाय॑  जब  सके  सदस्य

 शिकार  के  प्रश्न  उठायें  तो  ऐसा  करना  गलत  उदाहरण  रखना  होगा  ।

 मैं  उस  घटना  को  याद  करता  हूं  जो  इस  सभा  में  घटित  एकाधिकार  निबन्धात्मक

 व्यापार  प्रक्रियाएं  प्रीमियम  के  wea  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएं  आयोग  के

 वेदन को  सभा  के  समक्ष  रखा  जाना  जब  वह  प्रतिवेदन  सभा  में  नहीं  रखा  गया  वो मुझे

 शिकार  का  प्रश्न  उठाना  पड़ा  ।  राज  भी  जिन  प्रतिवेदनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  उन्हें  भी

 शिकार  के  प्रस्ताव  के  माध्यम  से  रखवाया  गया

 जहां  तक  इन  प्रति  सदनों  का  संबंध  इनमें  चीनी  उद्योग  की  विभिन्न  समस्याओं  पर  विचार  किया

 गया  है  ग्रोवर  इस  उद्योग  के  शझ्रनेक  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  आयोग  के  समक्ष  उपस्थित  हुए  मैं  चाहता  हूं  कि

 इस  उद्योग  के  महत्वपूर्ण  eat  पर  गहराई  से  विचार  किया  जाये
 ।

 ये  पहल  हैं

 1.  भारत  में  चीनी  उद्योग  की  टेक्नोलौजी-संबंधी  समस्याएं  ;

 2.  चीनी  उद्योग  के  स्वामित्व  नियन्त्रण  कौर  प्रबन्ध  की

 3.  चीनी  उद्योग  में  श्रमिकों  की  स्थिति  तथा  श्रमिकों  ate  प्रबन्धकों  के  बीच

 4.  देश  में  चीनी  उपभोकक्‍ताम्ों  के  हित ;

 5.  गन्ना  उत्पादकों  की  समस्याएं  ale  देश  में  चीनी  उद्योग की  निर्यात  क्षमता ।

 इन  सभी  पतलूनों  पर  विचार  करके  मतैक्य  तैयार  किया  जाना  चाहियें  ।

 मुझे  पता  चला  है  कि  इस  आयोग  की  कुछ  प्रगतिशील  सिफारिशों  का  समर्थन  करने  में  विरोधी

 दलों  तथा  सत्तारूढ़  दल  के  कुछ  सदस्य  एक  चीनी  उद्योग  की  प्रमस्याड  के  बारे  में  एकमत  होने  की

 स्वस्थ्य  प्रक्रिया  प्रारम्भ  हो  चुकी

 सर्वप्रथम  मैं  चाहता  हूं  कि  देश  के  चीनी  उद्योग  की  टेक्नोलॉजिकल  समस्याओं  का  समाधान  किया

 जाये
 ।

 भागने  att  के  प्रतिवेदन  से  पूर्व  गुड्डू  राव  आयोग  का  प्रतिवेदन  था  ।  मैंने  इन  दोनों  प्रतिवेदनों

 को  ध्यान,र्भक पढ़ा  इन  दोनों  प्रतिवेदनों में  टेक्नोलॉजिकल  समस्याओं  के  बारे  में  एक  जैसे  ही  विचार

 व्यक्त किये  गए  हैं  ।

 मैंने  सभा  के  समक्ष  जो  आंकड़े  रखे  हैं  उनके  अनुसार  ऐसा  लगता  है  कि  236  चीनी  मिलों  में

 से  104  मिलें  ऐसी  हैं  जो  तीस  वर्ष  से  भ्रमित  पुरानी
 जब

 मशीनें  काफी  समय  की  हो  जाती  हैं  तो

 वे  पुरानी पड़  जाती  हैं  ।

 कि  राव  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  1969-70 में  चल  रहे
 215

 चीनी  are

 खानों  मेंस  113  कारखाने  37  वर्ष से  67  वर्ष  तक  पुराने  थे  भ्र ौर  उनमें  काफी  फेरबदल  की  आवश्यकता

 सला  चान सी  wray  सिलों चत  ं
 थी  ।  जब  बहुत  की  मशीनें  पुरानी  पड़  जाती  हैं  तो  उनमें  उत्पादन  निश्चय  ही  कम  होगा  ।
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 a  ज  काक

 Agrahayana  28,  1896  (Saka)

 परन्तु  एक  बात  प्रौढ़  है  जिस  पर  इस  सभा  में  विचार  किया  जाना  चाहिये कि  मशीनें  पुरानी  पड़ी  क्यों

 हैं
 ?

 इसके  लिये  एक  पहलू  है  ae  वह  है  राजनीतिक  जिस  पर  भी  विचार  किया  जाना

 चाहिये  ।  1946  में  चीनी  उद्योग  के  श्रमिकों  ने  चीनीं  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  की  ati  फिर

 1956  में  श्री  कुशवंत  राय  ने  लोक  सभा  में  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव

 प्रस्तुत किया  ।  इस  समूची  समस्या  का  एक  राजनीतिक  cee  भी  अपी  का  प्रतिवेदन  पाया  ग्रा

 एक  aq  ने  कहा  है  कि  केवल  संकटग्रस्त  मिलों  का  राष्ट्रीकरण  किया  जाना  दूसरे  वर्ग
 का

 कहना  है
 कि

 केवल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  राष्ट्रीकरण  किया  जायें  कौर  सहकारी  क्षेत्र  को  राष्ट्रीयकरण

 की  प्रक्रिया  से  प्रता  रखा  जाना  ania  आयोग  के  प्रतिवेदनों  को  सभा-पटल  पर  रखे  जाने
 से

 qa  इसकी  सिफारिशों  में  समाचार-पत्तों  के  समाचारों  का  पहले  ही  अनुमान  लगा  लिया  गया  इन

 रिशों  के  बावजूद  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  का  प्रश्न  बड़े-बड़े  चीनी  उद्योगपतियों  के  लिए  जिस  पर

 तलवार  लटकने के  समान  कम  सें  कम  चीनी की  उत्पादिता  के  लिये  तो  सरकार  को  चाहिये  कि  वह

 यह  कहे
 कि  हम  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  जा  रहे  हैं  परन्तु  यदि  सरकार  को  इस  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  करने की  इच्छा  नहीं  है  तो
 वह  यह  कह  दे  कि  अगले  दस-बीस  at  तक

 राष्ट्रीयकरण  नहीं
 किया  जब  तक  मशीनें  निजी  व्यक्तियों  के  पास  रहेगी  तो  वे  इसमें  सुधार नहीं  करेंगे  कौर  उत्पादन

 का  लक्ष्य  wat  भो  पुरा  नहीं  ऐसा  इसलिये  होता  है  गैर-सरकारी  उद्यमकर्ता  यह  समझते  हैं  कि

 राष्ट्रीयकरण  होगा

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  चीनी  का  उत्पादन  लक्ष्य  15.  20  लाख  टन  था  wit  प्राप्ति  18.  92

 लाख  टन  की
 चौथी  योजना  में  लक्ष्य  47  लाख  टन  का  था  कौर  प्राप्ति  40  लाख  टन  स्पष्ट

 है
 कि  मशीनें  पुरानी  पड़ने  से  उत्पादन कम  हो

 उत्पादिता  के  संबंध  में  हमें  चीनी  के  कारखानों  की  तुलना  wea  देशों  के  साथ  करनी  चाहिये  जहां

 चीनी  का  उत्पादन  होता  है  हवाईਂ  को  लीजिए ।  वहां  गन्ने  की  प्राप्ति  एकड़  उपज  80.  टन  होती

 है  कौर  उसमें  11.4  प्रतिशत  चीनी  प्राप्त  होती

 कृषि  att  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  श्रण्णासाहिब  पी०  मैं  समझता  हुं  कि

 Sto  दण्डवते  को  पता  होगा  कि  हवाई  में  दो  ag  की  फसल  होती

 प्रो ०  मधु  दण्डवत  :  संयुक्त  गणराज्य  में  गन्ने  की  प्रति  एकड़  उपज  39.2  टन  है  कौर

 erat  प्रति  एकड़  4.27  टन  प्राप्त होती  भारत  में  गन्ने  की  उपज  19.6  टन  प्रति एकड़

 आंकड़े  प्रतिवेदन  मैं  उल्लिखित  9.8  प्रतिशत  चीनी  तैयार  होती  है  we  एक  एकड़  में  1.  92
 टन

 चीनी  तैयार  होती  अलग  शहरग  लोग  प्रपना  अपना  निष्कष  निकाल  सकते  यह  भी  कहा  जा  सकता

 है  कि  क्षतिग्रस्त मशीनरी  के  कारण  यह  स्थिति  पैदा  हुई  है  परन्तु  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  स्थिति  के

 अनेक  कारण  हैं  |

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  स्थिति  यह  है  कि  प्रतिवेदन  के  निष्कर्षों  के  भय  27  चीनी  मिलें

 संकटग्रस्त  104  मिलें  30-40  वर्ष  पुरानी  हैं  कौर  इसलिये  उनकी  मशीनरी  ख़राब फिर  कुछ

 अपवादों  को  छोड़कर  श्रमिक  संबंध  बहुत  ही  ख़राब  श्रमिकों  को  a  मजूरी का  भुगतान  नहीं  किया

 जाता  वे  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  भी  नहीं  आश्वासन  दिये  जाने के  बावजूद  श्रमिकों  को

 दी  जाने  भारी  धनराशि  का  भुगतान  बकाया है  ।  वे  चीनी  के  उत्पादन  में  भी  हेरफेर  करते  थे  ताकि
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 19  1974  सभा पटल रख  गय  पत्र
 ———

 वे  चीनी
 की

 सप्ताई  कम  रखें  whe  gfam  a AUT  का  raha 2  लाभ  उठा  सकें  site  लेवी  चीनी  का
 से

 अधिक  मूल्य  प्राप्त  कर  यह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  सब  से  बड़ा  षडयन्त्र  ।  वे  चीनी  व्यापारियों

 के  साथ  सांठगांठ  करके  खुले  बाजार  में  बिकने  वाली  चीनी  का  मूल्य  बढ़ाते  कुछ  लोग  सरकारी  क्षेत्र

 और
 सहकारी  क्षेत्र  में  प्रस्तर  रखना  इस  प्रतिवेदन  के  ने  नमूना  सर्वेक्षण  करके  चीनी  की

 सहकारी  मिलों  के  कार्य  का  मुल्यांकन  किया  है  ।  सहकारिता  विकास  राष्ट्रीय  निगम  के  अधिकारियों  के  निष्कर्ष  सात

 सहकारी  चीनी  मिलों  के  नमूना  सर्वेक्षण  पर  झ्राधारित  जब  संभाव्यता  का  नियम  चीनी  उद्योग  के

 ऐसे  एककों में  लागू  किया  जाता  तो  संभाव्यता  का  नियम  सदा  ठीक  नहीं  होता ।  इस  नियम  की  भी

 ग्लानि  सीमाएं  होती  है  ।  चीनी  उद्योग  की  सदस्यों  का  विश्लेषण  करने  ake  केवल  सात  चीनी  मिलों

 को  लेकर  चीनी  उद्योग  के  सहकारी  क्षेत्र  में  संभाव्यता  का  नियम  लाग  करना  बहुत  ही  ख़तरनाक  बात

 संभाव्यता  के  नियम  के  अनुसार  निकाले  गये  निष्कर्ष  ठीक  हो  सकते  हैं  परन्तु  वास्तविकता के  mare

 पर  वे  गलत  भी  हो  सकते  हैं  ।  आयोग  के  समक्ष  गवाह  के  रूप  में  पेश  हुए  श्रनेक  व्यक्तियों  ने  चीनी
 की  सहकारी  मिलों  के  विरुद्ध  एक  आरोप  यह  लगाया  था  कि  इसका  काम  करने  का  ढंग  ऐसा  है  जैसे

 एक  सरकार  कौर  दूसरा  सरकार  के  भीतर  कौर  एक  राज्य  कौर  दूसरे  राज्य  के  भीतर  काम  कर  रहा

 हो  at  कुछ  चुने  हुए  परिवार  ale  ग्रंशधारी  समस्त  टिकारी  क्षेत्र  में  नियंत्रण  रख  सकें  ।  भार्गव  आयोग

 ने  इस  तरक  को  इस  झ्राधार  पर  रह  कर  दिया  है  कि  उन्होंने  सात  सहकारी  मिलों  नमूना  सर्वेक्षण  कर

 लिया  है  ak  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  यह  विचार  ठीक  नहीं  है  ।  जो  लोग  सहकारी

 श्रमिक  आन्दोलन  att  गन्ना  सहकारिता  आन्दोलन  से  संबंधित  हैं  बे  जानते  हैं  कि  कुछ  परिवार  चीनी  क्षेत्र

 को  mat  तक  सीमित  रखने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  यहीं  बात  होने  भी  जा  रही  सभा  को  यहं

 जानकर  हैरानी  होगी  कि  अनेक  स्थानों  पर  जिन  किसानो  के  पास  एक  एकड़  से  कम  भूमि  है  उन्हें  सहकारी

 मिलों  का  सदस्य  बनने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  श्रंशो  के  हस्तांतरण  की  कथा  भी  रोचक  उनका

 हस्तांतरण  लाभ  ले  कर  किया  जाता  है  कौर  यह  काम  तथाकथित  सहकारी  मिलों  के  निदेशक बों  की

 जानकारी से  होता  है  प्रौढ़  धनी  किसानों में  इस  प्रकार  के  हस्तांतरण  होते  रहते  सहकारी  चीनी

 मिलों  की
 ऐसे  ate  सदस्यों  के  नाम  बता  सकता  है  जो  गुड़  का  मूल्य  अधिक  मिलने  की  स्थिति  में  भ्र पने

 गन्ने  का  उपयोग गुड़  प्रौर  खंडसारी बनाने  के  लिये  करते  हैं  और  वे  सहकारी  arena के  प्रति

 वफ़ादारी  ar  सहकारिता  के  सिद्धान्तों  को  ताक  पर  रख  देते  कई  निहित  स्वार्थ  सहकारी  क्षेत्र  पर

 नियंत्रण  करने  में  सफल  हो  गये  सहयोग  करने  वाले  व्यक्ति  मूल्यों  में  मनमर्जी  से  हेरफेर  कर  लेते

 गन्ना  उत्पादकों  की  यह  शिकायत  है  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  लाभप्रद  ak  पर्याप्त  मूल्य  नहीं  देता  उन्हें

 सांविधिक मूल्य  भी  नहीं  मिलता  ot  बहुत  बड़ी  राशि  बकाया  है  ।  यह  शिकायत  गैर-सरकारी क्षेत्र  के

 बारे  में  परन्तु  सहकारी  क्षेत्र  पारिवारिक  मामला  मैं
 भी

 श्रंशघारी  हूं  ate  सहकारी  चीनी

 मिलों  के  निदेशक  बोर्ड  की  बैठकों  में  भाग  लेता  हूं  श्र  संकल्प  पारित  करवाता  हूं
 कि

 गन्ने  का  काफ़ी

 अधिक  मूल्य  दिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  मेरा  अपना  भी  फ़ार्म  है  कौर  इस  लिये  चीनी  के  उत्पादन
 से

 उपलब्ध  धनराशि  एक  व्यक्ति  से  दूसरे  व्यक्ति  को  हस्तांतरित  की  जाती  यही  स्थिति  सहकारी

 मिलों  के  बारे  में  होगी  ।

 श्रमिकों  को  पता  होना  चाहिये  कि  हम  सहकारी  चीनी  मिलें  जन  साधारण  कौर  देश  के  हित  में

 घलाते हैं  कि  ताकि  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  हो
 ।

 हमारा  देश  समाजवादी  है  हमें  सहकारी

 क्षेत्र  पर  वही  सिद्धान्त  नहीं  लागू  करना  चाहिये  जो
 गैर-सरकारी क्षेत्र  पर  करते  हमें  सहकारी  क्षेत्र

 में  श्रमिकों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  करना .  चाहिये  ताकि  हम  कह  सकें  कि  जब  सरकार  प्रबन्ध  चलायेगी
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 तो  प्रबन्धकों  और  मज़दूरों  के  संबंध  ave  परन्तु  एक  ज्ञापन  में  कहा  wa  है  कि  सहकारी  क्षेत्र

 में  श्रमिको ंके  साथ  सब  से  qua  व्यवहार  किया  जाता  zt

 भार्गव  ait  में  10  सदस्य  थे  जिनमें  से  5  एक  पक्ष  में और  5  दूसरे  पक्ष  में  थे  एक  |  के

 नेता  श्री  भागने  स्वंय  arta  ग्रुप  ने  लिखित  सिफारिश  की  है  कि  चाहे  मिलें  गैर-सहकारी  क्षेत्र
 की  हों

 या  सहकारी  क्षेत्र  में  सभी  संकटग्रस्त  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  मैं  राष्ट्रीयकरण

 के  समर्थकों  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  ये  चीनो  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहते  हैं  अथवा  उसकी

 ख़राबियां  दूर  करना  चाहते  हैं  ?  उन्होंने  कहा  कि  संकटग्रस्त  मिलों  को  अपने  हाथ  में  ले  मशीनरी

 को  बदल  दो  कौर  जब  उत्पादकता  में  सुधार  हो  जाये  तो  उन्हें  पुनः  गैर-सरकारी  उद्यमकर्ताओओं  को  सौंप

 ati  जहां  तक  भाव  ग्रूप  का  संबंध  है  वह  चीनी  उद्योग  का  पूरा  राष्ट्रीयकरण  किये  जाने  के  पक्ष  में

 नहीं  है  क्योंकि  उनको  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  भागों  पर  भी  इसका  विपरित  प्रभाव  पड़ने  की  अ्राशका

 फिर
 दूसरे  ग्रूप  ने  कहा  कि  हमें  सहकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  जहां  तक

 चीनी

 के  मूल्यों का  संबंध  है  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  सिफ़ारिश  कर  दी  है  कि  वह  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम

 मूल्य  का  संबंध  पिछले  मौसम  में  उपलब्ध  औसत  चीनी  के  साथ  जोड़ना  परन्तु  यदि  सांविधिक

 मूल्य  का  संबंध  तैयार  चीनी  के  साथ  जोड़ा  गया  तो  उन  WaT  उत्पादकों  को  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़ेगा  जिनका  गन्ना  भले  ही  अच्छा  हो  परन्तु  जिससे  चीनी  कम  तैयार  हुई  इस  बात  पर  ध्यान

 दिया  जाना  गन्ने  के  मूल्य  में  कम  से  कम  घट-बढ़  की  जानी  चाहिये  ae  गन्ना  उत्पादकों  को
 लाभप्रद  मूल्य  दिया  जाना  तरब  लेवी  चीनी  we  खुले  बाज़ार  में  बेचे  जाने  वाली  पर

 आाधारित  चीनी  के  दो  मूल्य  प्रायः  इसका  विभाजन  70  30  के  अनुपात  से  होता
 निजी

 किताबों  ने  इस  स्थिति  का  बहुत  अनुचित  लाभ  उठाया  अरब  समय  गया  है  जब  हमें  इस

 बात  का  निर्णय  करना  चाहियें  कि  इस  प्रकार  के  दोहरे  मूल्य  की  व्यवस्था  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  दियां

 जाना  चाहिये  या  पूरा  चीनी  उत्पादन  सरकारी  वितरण  व्यवस्था  के  लिये  उपलब्ध  कर  दिया  जाना  चाहिये

 जिससे  जन  साधारण  को  चीनी  का  कोटा  सुनिश्चित  किया  जा

 हमें
 चीनी

 के  निर्यात  में  बहुत  हानि  उठानी  पड़  रही  जब  तक  अभाव  की  स्थिति  है  तब  तक

 हमें  देश  के  बाहर  afar  वस्तु झ्र ों  के  निर्यात  का  अवसर  नहीं  देना  चीनी  उद्योग  की  स्थिति

 संतोषजनक  न  होने  के  हरनेक  कारण  हैं  za Ft a  गन्ने  के  उत्पादन  में  घट-बढ़ गन्ने  के  मूल्यों  में  भारी

 गन्ना  उत्पादकों  को  न  दी  गई  भारी  बकाया  राशि  wa  की  कम  उत्पादकता  द्रोह  मशीनरी  का  पुराना  होना

 शादी  ।  उप-उत्पादों  का  उपयोग  करके  चीनी  की  लागत  को  काफ़ी  कम  किया  जा  सकता  फिर  चीनी

 उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  बार में  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  न  किया  जाना  भी  इस  स्थिति  के  लिये  काफी

 हद  तक  जिम्मेदार  हमें  सदस्यों  के  सभी  पतलूनों  पर  विचार  करना  हम  इस  मामले  पर

 राष्ट्रीय बहुमत  at  पता  सकते  आयोग  ने  जो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  वह  काफी  बड़ा  है  प्रौढ़

 यह  हमारी  श्ररथव्यवस्था  के  विभिनन  क्षेत्रों  को  प्रभावित  करता  हमें  बिना  सोच-विचार  किये

 समर्थन  अथवा  इसको  रद्द  नहीं  कर  देना  चाहिये  जिन  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  से  हमारी

 व्यवस्था  मजबूत  बन  सकती  हो  कौर  जो  हारे  देश  के  जन  साधारण  के  लिये  उपयोगी  हो  उन्हें  स्वीकार

 Shri  Genda  Singh  (Padrauna):  Sir,  the  sugar  problem  is  not  a  party  question.  ह  is
 an  issue  of  national  importance  and  it  should  be  considered  from  this  point  of  view.
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 28  1896  सभा  पटल  पर  रख  गये  पत्न

 aft  नवल  किशोर  पीठासीन  हुए
 :

 Shri  Naval  Kishore  Sinha  in  the  chair

 First  of  all,  I  would  like  to  extend  my  thanks  to  the  Minister  of  Agriculture  Shri
 Jagjiwan  Ram,  who  contributed  very  much  in  getting  the  Sugar  Industry  Inquiry  Com-

 The mission  appointed.  It  considered  various  issues  including  the  nationalization.
 commission  studied  this  aspect  in  detail.  It  appeared  from  the  speech  of  Prof.  Dandvate
 that  he  was  not  happy  with  the  Sugar  Co-operatives.  AS  a  matter  of  fact  these  co-opera-
 tives  are  useful  and  improvement  may  be  brought  about  in  their  working  wherever  neces-

 First sary.  There  are  about  150  persons  who  own  sugar  factories  in  the  private  sector.
 we  should  get  sid  of  them.  There  are  a  number  of  private  sugar  factories  in  Deoria,
 Gorakhpur,  Champaran,  Chhapra  and  Muzaffarnagar  districts  but  none  of  them  is  owned
 by  any  farmer.  The  condition  of  growers  is  deplorable  in  these  districts.  Even  today
 there  is  nobody  to  look  after  their  interests.  Though  growers  are  expected  to  grow  more
 sugar  cane  but  no  attention  is  paid  to  the  necessity  of  supplying  all  essentia!  inputs  required
 for  sugar  cane  crop.  The  need  of  the  hour  is  that  cane-development  societies  should  be
 formed  to  safeguard  the  interests  of  the  growers,  who  should  be  paid  remunerative  prices
 for  their  produce.  The  production  of  sugar  cane  is  really  not  satisfactory.  It  has  doubled
 on  the  papc’s  but  not  in  reality.  The  production  of  sugarcane  has  gone  up  in  states  like

 Maharashtra,  Mysore,  Andhra  Pradesh  and  Tamil  Nadu.  But  in  ‘backward  states
 like  Bihar  and  U.P.  the  production  did  not  increase.  In  Mysore  there  is  a  sugar  factory
 i.e.  Hiranyakshi  cooperative  factory,  which  paid  the  price  of  sugar  cane  at  the  rate  of
 Rs.  18  per  quintal.  So  I  suggest  that  the  sugar  cooperatives  should  be  kept  separate  from
 Nationalisation.  In  the  private  sector,  the  sugar  mill  is  owned  by  one  individual  while
 in  cooperative  sector  it  is  owned  by  thousands  of  farmers.  There  are  about  60  sugar  fac-
 tories  in  Gorakhpur  and  Tirhut  Division  and  their  private  owners  are  exploiting  the  cane-
 growers  of  the  area.  There  are  backward  areas  and  they  continue  to  be  so  because  private
 owners  divert  their  earnings  to  Bombay  and  Calcutta.  Though  private  mill-owners  have
 earned  colossal  profits  and  their  assets  have  multiplied  manifold,  they  have  neither  inves-
 ted  the  money  back  into  the  industry  nor  paid  any  attention  to  the  needs  of  the  growers.
 As  a  matter  of  fact  they  are  exploiting  the  producers,  the  labour  and  the  consumers.  The
 sooner  you  get  rid  of  them  the  better  it  will  be  for  the  country.  As  regards  the  backwards
 of  U.P.  and  Bihar,  about  46  per  cent  of  sugar  factories  Jocated  there,  but  no  _  benefit
 are  accrued  to  these  from  areas  sugar  industry.  It  is  the  need  of  the  hour  that  sugar  in-

 dustry  should  be  nationalised.

 The  sugar  magnates  are  cheating  the  Government  also  in  a  number  of  ways.  They
 have  been  shcwing  lower  recovery.  They  do  not  show  any  account  for  molasses  and
 ‘bagasse’  etc.  in  their  accounts.  These  things  give  a  lot  of  revenue  and  the  same  is  being
 concealed  from  Government.

 Now  we  have  reached  such  a  stage  that  we  are  ina  position  to  meet  our  own  demand
 and  we  export  a  Su  ficient  quantity  of  sugar  as  well  Sugar  production  will  be  increased
 if  sugar  industry  is  nationalised.  It  should  be  done  soon  becuase  delay  in  their  process
 will  provide  an  opportunity  to  mill-owners  to  take  eway  veluable  machinery  and  equipment
 from  mills,  They  have  already  removed  machinery  from  their  mills  and  they  will  hand-
 over  mere  junk  to  Government.  Nominal  compensation  should  be  paid  to  them,  as  they
 have  alreedy  earned  huge  profits  out  of  these  mills.  The  scrutiny  of  their  balance-sheets,
 will  prove  it,

 In  the  end,  I  would  like  to  clarify  that  am  asking  fcr  nationalisation  of  private
 sugar  mills  only.  The  sugar  mills  running  on  ccoperative  basis  should  be  left  out  for  tke

 time  being,  because  t  hey  are  giving  good  profits  to  the  shate  holders  and  they  are  paying
 I  want  that  all  the  private  sugar  mills  should  be  nationalised fair  price  to  cane  growers.

 and  it  will  be  beneficial  for  all  the  growers,  the  consumers  and  the  industry  itself,

 ait  डी०  के०  पंडा  :  सभापति  भागने  कमीशन  ने  अपनी  सिफारिश  में  लिखा

 था  कि  चीनी  उद्योग  ग्रामीण  क्षेत्र  की  समाजिक-ग्राफिक  प्रगति  का  mare  चूंकि  गेर  सरकारी  क्षेत्र
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 (Sake) ——  af  बध

 के  मिल  मालिकों
 ने
 ने  इस  लक्ष्य  की  दौर  ध्यान  नहीं  दिया है  इसलिये  इस  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग

 की  चीनी  उद्योग  के  राष्टीय करण  के  लिए  day  सर्वप्रथम  श्रमिकों  ar  वर्ष  1934  में  शरू  किया

 गया  था  ay  1970  में  गन्ना-उत्पादकों  का  शिमला  सम्मेलन  gar  और  उसमें  यह  घोषणा  की  गई  कि

 चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  से  ही  सामाजिक  लक्ष्य  की  प्राप्ति  हो  सकती  नवम्बर  1973  में  कांग्रेस

 म्यवादी  दल  शादी  प्रगतिशील  दलों  के  संसद  सदस्यों  की  बैठक  हुई  जिसमें  इस  उद्योग  के  राष्ट्रीय

 करण  की  मांग  की  वर्ष  1974  में  उड़ीसा  में  अखिल  भारतीय  गन्ना  उत्पादक  सम्मेलन  gat  जिसमें

 पीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  हमने  ।  में  62  संसद  सदस्यों ने  विट्ठलभाई  पटेल

 हाउस  में  एक  सम्मेलन  में  यही  मांग  दोहराई  ।  साथ  ही  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  देने  मांग

 भी  इस  सभा  के  259  सदस्यों ने  इस  बारे  में  एक  ज्ञापन दिया  है  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि

 चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  सहमति  फिर  सरकार  के  सामने  इस  उद्योग

 के  राष्ट्रीयकरण  करने  के  मार्ग  में  क्या  बाधाएं  किन  कारणों  से  सरकार  निहित  स्वार्थों  के  सामने  घुटने

 टेक  रहा है  |

 जहां  तक  चीनी  मिल  मालिकों  के  लाभ  का  प्रश्न  उन्हें  बहुत  अधिक  लाभ  होता है  वे  30

 शत  चीनी  को  खुले  बाज़ार  में  बेचकर  अत्यधिक  लाभ  कमा  रहे  वस्तुतः  वें  लोगों  को  लूट  रहे  हैं

 अ्रतिरिक्त  उन्हें  भी  दी  जा  रही  ।  किन्तु  वे  उद्योग के  विकास  हेतु  कुछ  भी  खच

 > नहीं  कर  रहे  |  चिनाई-छूट  के  रूप  में  जो  राशि  उन्हें  मिल  रही  उसे  भी  वह  उद्योग  नहीं  लगा

 रहे  अत  श्राप  से  अनुरोध  है  कि  चीनी  मिलों  का  शीघ्र  ही  राष्ट्रीकरण  किया  जाये  ताकि  वें  भी

 संकटग्रस्त  न  हो  जायें  ।

 सरकार  ने  गन्ने  का  मलय  8.50  रुपये  प्रति  क्विन्टल  निर्धारित  किया है  ।  मलय मे कंवल में  केवल  50

 पैसे  की  विधि  की  गई  जबकि  wa  की  उत्पादन  लागत  दुगनी  हो  गई  प्रतिवेदन  कौर  गन्ना

 नियंत्रण  आदेश  में  यह  स्पष्ट  लिखा  है  कि  wa  का  स्वनिम  मलय  कानन  द्वारा  उतना  तय  किया  जाना

 चाहिए  कि  प्रमुख  गन्ना-उत्पादक  क्षेत्रों  में  गन्ने  के  उत्पादन  पर  राने  वाली  लागत  उससे  पूरी  हो

 इस  सिद्धान्त  का  पालन  नहीं  किया  इसका  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाये  मैं  मांग  करता हूं

 कि  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिया  जहां  तक  निर्यात  कौर  उससे  प्राप्त  होने  वाली  बिदेशी
 '

 विश्व मुद्रा  का  प्रश्न  रा जर्केले  चीनी  के  निर्यात  से  सर्वाधिक  बिदेशी  मद्र  प्राप्त  होती  ti  इस  समय

 चीनी की  मांगे  945  से  970  लाख  टन  होगी  ।  अतः  यह  उपयुक्त समय  है  कि  600  लाख  टन  चीनी

 के  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  किया  जाये  ।  सका  मात्र  साधन  @)  चीनी  उद्योग  राष्टीय करण

 इस  प्रश्न  पर  केवल  विवार  करने  मावर  से  ही  समस्या  ल  नहीं  होगी  ।  इस  दिशा  में  ठोस  का ग्रे वाही  भी

 की  जानी  चाहिए  ।

 मिल  मालिकों  को  मुआवजे  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  मुआवजा  पाने  के  हकदार  नहीं

 क्योंकि  वे  पहले  ही  बहुत  alae  कमा  चुके  हैं  ake  स्वयं  इस  उद्योग  को  कंगाल  बना  हैं  ।  मैं

 सरकार  को  चेतावनी  देता  हूं  कि  वह  चीनी  के  उद्योगपतियों  के  सामने  झुके  वह  प्रतिक्रियावादी

 ताकतों
 को

 मौके  का
 लाभ  न

 उठाने  मैं  सरकार  से  प्रनरोध ्य  करता  हूं  कि  वह  संसद के  wa

 में  चोरी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  घोषणा  करे  कौर  wa  का  स्वनिम  मलय  17  5  रुपये  निर्धारित

 केर  |  स्थापित  किये
 जहां

 तक  चीनी  उद्योग  के  विस्तार  की  बात  उड़ीसा  में  ही  20  चीनी

 जा  सकते हैं  इस  सभी  बातों  पर  ध्यान  दिया  यह  मेरा  अनुरोध
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 a  1  नापााणणणणत

 श्री  भागवत  काश्त  (z)  चीनी  उद्योग  का  गत  50  वर्ष  का  इतिहास  देश

 के  गन्ना  के  शोषण  की  कहानी  है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्‌  सहकारी  क्षेत्र  की  शरु्रात से से

 एक  नयी  तराशा बंधी  थी  ।  गत  20  वर्षो में  90  चीनी  की  मिलें  सहकारी  क्षेत्र  में  स्थापित

 हो  चुकी  हैं  att  84  मिले  निर्माणाधीन  मैं  श्री  गेन्दो  fag  प्रोਂ  मधु  दृश्यते की  इस  मांग  पर

 बल  देता  हूं  कि  लगभग  154  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण तत्काल  किया  जाये  वे  चीनी  की  प्राप्ति

 q
 ~

 कम  बता  रहे  हैं  किन्तु  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  उद्योग  में
 आघुनिक

 मशीनें  नहीं  लगा  रहे  हैं

 a
 प्रशिक्षित  कर्मचारी  ५ नहीं  रख  रहे  हैं  प्रौढ़  व  पूर्ण  उत्पादन  का  उपयोग  नही  कर  रहे

 सब  करके  वह  उत्पादन  कम  कर  रहे ड N@  @  स्वयं  मुनाफा  अधिक  कमा  रहे  हैं  लोगों  की  कठिनाइयां  बढ़ा

 रहे  अ्रायोग  ने  मध्य-निर्धारण  के  सिद्धांत  को  aga  ही  अवैधानिक  बताया  है  ।  ara  ने  वर्तमान

 मिल-स्वामित्व  का  भी  बहुत  ही  ख़राब  ये  लोग  किसानों  का  at  चूस  रहे  एक  आयोग  ने  यह

 सुझाव  भी  दिया  था  कि  देश  में  एक  राष्ट्रीय  चीनी  प्राधिकरण  बनाया  जाना  चाहिए  ।  यदि  सरकार

 ग्रस्त  मिलो  को  अपने  भ्र धि कार  में  ले  सकती  तो  वह  सभी  156  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण भी  कर  सकती

 मेरा  ऐसा  विश्वास

 मैं  वर्ष  1952  में  संसद  सदस्य  बना था  कौर  मैं  सदा  राष्ट्रीयकरण  का  समर्थक  रहा  हूं  परन्तु  मैं

 उसकी  कमियों  का
 आलोचक

 भी  gi  राष्ट्रीयकरण  की  निन्दा  नहीं  की  जा  सकती
 ।  उत्पादन

 बढ़ाने  के  faq  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  ।  हमारे  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रशंसनीय  काम  हो
 रहा  वे  पूंजीपतियों  की  तरह  शोषण  नहीं  करते  ।  इस  देश  में  प्रौद्योगिक  संवर्ग  है  जिसमें  श्रहेंताप्राप्त

 व्यक्ति  हैं  a  वे  संकटग्रस्त मिलें  तथा  156  ज्वाइंट  स्टाक  मिलें इन  पूंजीपतियों से  अच्छी  तरह  चला  सकते

 राष्ट्रीयकृत  में  कार्यकुशलता के  स्तर  में  सुधार  किया  जा  सकता  है  कौर  अच्छा  बनाया
 जा

 सकता  सब  से  बड़ी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीयकरण  में  जनता  को  विश्ववास  इसका

 सब  से  वड़ा  लाभ  यही  है  कि  राष्ट्रीयकरण  में  श्रमिकों  गन्ना  उत्पादकों  कौर  उपभोक्ताओं  का  पूरा  विश्वास

 सरकार  इस  उद्योग  में  दक्ष  तकनीकी  कर्मचारी  नियुक्त  कर  सकती  है  जबकि  गैर-सरकारी  कारखानों

 में  उनकों  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  वे  उन्हें हें  समुचित  वेतन  नहीं  चाहते  क्योंकि  वें  afar

 लाभ  कमाना  चाहते  मत  ज्वाइंट  स्टाक  सेक्टर  का  विकल्प  राष्ट्रीयकरण  है  ।  जहां  तक  मुआवजा  दिये

 जाने  का  संबंघ  े >
 राष्ट्रपिता  ने  कहा  था  कि  अप  झपने  आपको  इन  उद्योगपतियों  की  तरह  जनता  के

 न्यासी  समझे  ।  यदि  श्राप  ऐसा  नहीं  करते  तो  को  इस  बात  का  अधिकार  है  कि  वह  उस  सब  को

 अपने  हाथ  में  ले  लें  जिसे  उसे  लेना  चाहिये  ।  फिर  बे  कहते  हैं  कि  यदि  वें  भ्र पने  हाथ  में  लेते  हैं  तों  वे

 आपको  मुआवज़ा  नहीं  देंगे  ।  महात्मा  गांथी  ने  कहा  था  कि  मुआवजा  गुनाह  है  क्या  उन॑  को  मुआवज़ा

 देना  है  जिन्होंने  शोषण  करके  गन्ना  उत्पादकों  को  बर्बाद  किया  संविधान  के  संशोधन  में  सरकार

 को  मुआवज़ा  न  देने  की  शक्ति  दी
 गई  शोषकों  को  मुआवज़ा  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 ।

 चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  यहीं  उचित  अ्रवसर

 में  हाल  ही  में  गन्ना  उत्पादकों  का  एक  सम्मेलन  ग्रा  था  जिसमें  श्री  पंडा  we  मैंने  गन्ना

 उत्पादकों  का  समर्थन  किया  हमने  राष्ट्र  के  पक्ष  में  एक  ज्ञापन  तैयार  करवाया  था  जिस  पर

 259  सदस्यों  ने  हस्ताक्षर  किये  थे  श्र  यह  ज्ञापन  प्रधान  संतरी  को  दिया  गया  था ।  नीती  मिलों  के

 मालिक  गन्ना  उत्पादकों  का  शोषण  करते  हैं  कौर  राजनीतिक  जीवन  को  नष्ट  करते  सरकार

 को  श्रमिकों  गन्ना  उत्पादकों  कौर  उपभोक्ताओं  के  हित  में  राष्ट्रीकरण  श्राप  इस  वात

 पर  ध्यान  क्यों  नहीं  देते
 कि

 राज  चीनी  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  600  पौंड  प्रति
 टन  है  जबकि  पहले  100
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 पौंड  प्रतिटन होता  था  ।  क्यों  न  भ्रधघिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  हम  चीनी  खाना  बन्द  कर

 हम  चाहते  हैं  कि  हम  चीनी  का  शरीक  से  शरीक  निर्यात  करके  विदेशी  मुद्रा  atta  करे  उत्तर

 प्रदेश  तथा  बिहार  के  गन्ना  उत्पादकों  को  भ्रमित  लाभ  पहुंचाया

 at  मुरासोली मारन  :  गैर-सरकारी  क्षेत्र  गन्ना  उत्पादकों  wie  श्रमिकों  का  शोषण

 करता  है  तथा  उपभोक्ताओं  से  काफी  अधिक  मूल्य  लेता  है  शर  हमारे  राजनीतिक  जीवन  को  नष्ट
 करता

 है
 ।

 आयोग  के  अनुसार  देश  में  235  चीनी  मिलें  हैं  जिनमें  से  141  गैर-सरकारी क्षेत्र  में
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 सहकारी  क्षेत्र  और  केवल  10  सरकारी  स्वामित्व  वाली  हैं  ।  ज्वाइंट  स्टाक  मिलें  बड़े-बड़े  उद्योग

 पतियों  के  नियंत्रण  में  हैं  जिनपर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  मार्च  1974  में  जब  रिज़वान  बैंक  ने

 चीनी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  ऋण  देने  पर  रोक  लगाई  चीनी  उद्योगपतियों ने  रोष  प्रकट  करने  के

 लिये  समर्थन  मूल्य  से  कम  दर  पर  भी  गन्ना  खरीदना  बन्द  कर  दिया  ।  इसके  परिणाम  स्वरुप  68  मिलें

 बन्द  कर
 दी

 गई  we  यह  कहा  गया  कि  wy  की  कमी  है  ।  व  उद्योगपति  गन्ना  उत्पादकों
 के

 सामने  अपनी  शर्तें  रखते  हैं  ate  उपभोकक्‍्ताग्रों  से  मनमर्जी  के  खुदरा  मुल्य  लेते  हैं  ।  बहुत  से  एककों  की

 झा थिक  दशा  खराब  है  बिहार  में  चीनी  के  30  कारखाने  हैं  जिनमें  से  7  संकटग्रस्त  4  बन्द हो  चुके

 हैं  तथा
 19

 भ्र स्थिरता  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  लाभ  का  ध्यान  रखा  जाता

 है  झर  गन्ना  श्रमिकों  ate  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  चीनी  के  बड़े-बड़े

 उद्योगपति  इस  देश  को  लूट  रहे  हैं  site  उपभोक्ताओं  तथा  उत्पादकों  का  शोषण  कर  रहे  हैं
 ।

 इस  आयोग के  सदस्यों  की  संख्या  10  रखी  गई  थी  ।  यह  9  या  11  होनी  चाहिये  थी  ।

 इस  समस्या  का  समाधान  राष्ट्रीयकरण  है  इस  लिये  शायद  वे  कौर  जनता  को  श्रम

 में  रखना  चाहते  मेरे  से  पहले  किसी  ने  कहा  था  कि  इस  आयोग  के  सदस्य  दो  ग्रुपों  में  विभक्त

 भागने  ग्रूप  इस  उद्योग  को  रोग  मुक्त  करने  के  पक्ष  में  है  ।  वे  केवल  संकट  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  के  पक्ष  में  हैं  ।  श्री  दीक्षित  वाला  ग्रूप  सहकारी  मिलों  को  छोड़  कर  सभी  गैर-सरकारी  मिलों  का

 राष्ट्रीयकरण  करने  के  पक्ष  में  मैं  प्रो०  दंडवते  से  सहमत  नहीं  हूं  जिन्होंने  सहकारी  क्षेत्र  का  भी  राष्ट्रीय

 करण  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  देश  के  कुछ  भागों  में  सहकारी  क्षेत्र  की  मिलों  का  काम  श्रच्छा  है
 ।

 मैं  इस  विचार  से  सहमत  हूं  कि  सहकारी  मिलों  को  छोड़कर  अन्य  सब  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया

 जाये  ।  इसी  ग्रूप  की  एक  ate  सिफारिश  भी  श्रच्ठी  है  कि  चीनी  के  थोक  व्यापार  ai  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाना  चाहिये  ।  इसके  बिना  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हो  सकता  इस  संदर्भ  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि

 हमारे  देश  में  खुले  बाजार  में  भी  कौर  राशन  कार्डो  के  माध्यम  से  भी  चीनी  बेची  जाती  है  ।  देहातों  में

 अनेक  लोग  चीनी  नहीं  खाते  परन्तु  इसके  बावजूद  उनको  राशन  कार्ड  दिये  गये  हैं  ,  होटलों  शर  चाय

 स्टालों  के  मालिक  इनसे  कार्ड  लेकर  चीनी  खरीद  लेते  हैं  इस  गरीब  जनता

 को  wee  करते  हैं  ।  फिर  वे  सीधे  दुकानदार  से  लेवी  मलय  पर  चीनी  नहीं  खरीदते  क्योकि  फिर  उन्हें

 चाय  के  प्यालों  फे  हिसाब  से  बिक्री  कर  देना  पड़ता  है  ।  वे  लेवी  श  पर  चीनी  लेना  चाहते  हैं

 परन्तु  दुकानदारों  से  नहीं  क्योंकि  उन्हें  बिक्री  कर  देना  पड़ता  है  ।  इस  प्रकार  वह  सरकार को  बिक्री  कर

 तथा  राय-कर  का  धोखा  देते  हैं  ।  इसको  रोकने  के  लिये  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण किया  जाना

 चाहियें  ।

 कि  सरकारी यदि  सरकार  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष  में  नहीं  है  तो  इसका  सब  से  अच्छा  विकल्प

 क्षेत्र  को  पुनर्व्यवस्थित  किया  जाये  झर  साझेदारी  ate  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  को  सरकारी  लिमिटेड
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 28  ग्रह्रायण  1  ध 2aR  (ors: सरा  थाना  सभा-पटल  पर  रखें
 गये  पत् लए

 कम्पनियों  में  बदल  दिया  जाये  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में इस  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  के  लियें  या

 कार्यवाही की  गई  है

 एक  ag  विचार  बनता  जा  रहा  है  कि  केवल  केन्द्रीय  सरकार  चीनी  उद्योग at  किसी  अन्य

 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  सकती  राज्य  सरकार  नहीं  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 बहुत  शक्तिशाली है  क्योंकि  इसके  पास  थल  नौसेना और  वायु  सेना  है
 ।

 परन्तु  संवैधानिक  स्थिति

 यह  है  कि  राज्य  सरकार  भी  राष्ट्रीकरण  कर  सकती  है  ।

 इस  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  चीनी  का  निर्यात  करने  के  लिये  तमिल

 च  और  आन्ध्रप्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखाने  लगाये  जाने  चाहिये
 ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  सरकारी

 क्षेत्र  में  8  चीनी  मिलें  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ।  उन्होंने  योजना  आयोग  की  मंजूरी  भी  ले  ली  है
 ।

 उन्होंने  इस  प्रयोजन  के  लिये  चीनी  निगम  भी  बनाया  है  ।  उन्होंने  औद्योगिक  लाइसेन्स  के

 लिये  आवेदन-पत्र  भी  भेजा  था  परन्तु  छानबीन  समिति  की  गत  महीने  से  कोई  बैठक  ही  नहीं हुई  ।

 नियति  से  बिदेशी  मुद्रा
 की

 राय  बढ़ेगी  की  फिर  भी  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है
 ।

 अतः

 महोदय  को  इस  समिति  की  बठक  बुला  कर  शीघ्र  ही  लाइसेन्स दे  देना  चाहिये  ताकि हम
 सरकारी

 क्षेत्र  में  अधिक चीनी  मिलें  स्थापित कर  सके  ।  at  में  मैं  मंत्री  महोदय  अनुरोध  करता

 कि  वह  राष्ट्रीकरण के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दे  जिससे  सरकार  का  निर्णय  स्पष्ट  हो  जाये
 ॥

 Shri  Sat  Pa]  Kapur  (Patiala)  :  1  agree  with  the  views  expressed  by  previous  speakers
 that  no  good  can  be  expected  till  the  sugar  industry  remains  in  private  hands.  Neither

 The  sugar cane  growers  nor  wcrkers  and  not  even  consumers  can  expect  any  benefit
 magnates  have  earned  nearly  Rs.  175  crores  this  year  and  they  have  earne  da  profit  of

 Rs.  200  crores  in  accordance  with  our  previous  policy.  The  sugar  in .  ्  dustrialists  are  allowed

 cevelopment  reb.  ate  to  improve  their  plants  but  the  question  is  w  hether  that  amount  is

 d  even  10  per  cent used  properly.  We  have  reached  at  the  conclusion  that  they  do  not  spen
 development  rebate  for  the  improvement  of  their  plants.  They  have  not  spent  moncy
 allotted  to  them  for  encouraging  cane  research  and  for  improvem  ent  in  production  tech-

 niques.  The  production  of  sugar  cane  bas  not  been  increase  din  U.P.  and  Bihar.
 It  is  increasing  in  Maharashtra,  Tamil  Nadu  and  Gujarat  becaus  e  the  cooperative  sector

 industry  remain  in  pri- has  encouraged  research  work  in  these  states.  Therefore  if  sugar
 vate  sector  then  neither  cane  growers  nor  workers  will  be  benefited.  We  should  pay  mere

 attention  towards  export  of  sugar  so  that  we  may  fill  the  gap  of  los .  ses  incurred  due  to

 rise  in  prices  of  oil.  But  Government  cannot  undertake  export  unt)  1  sugar  industry  15

 taken  over  by  them.  Sugar  magnates  are  looking  this  country,  cortupting  the  pclicies
 and  workers  and  cane  growers.  Now  the  question  is  w  hether  we  have  to  give  protection
 to  cane  growcrs  or  not?  Even  if  noting  takes  place  majority  of  membe  rs  will  vote  for

 nationalisation.  Majority  of  the  people  are  fed  up  with  these  sugar  magnates.  Naticnl

 lisation  of  sugar  industries  is  necessary  for  the  progress  of  the  country.

 In  sc  far  cooperative  sector  is  concerned  we  should  try  to  find  out  the  deficiencies

 and  remedy  the  situation.  The  cane  growers They  should  not  be  taken  over  at  this  stage.
 and  the  workers  working  in  the  sugar  industry  should  be  invelved  1  n  the  process  of  national-

 lisation.  The  sugar  industry  has  reached  a  stage  where  Governmen  t  could  not  avoid

 nationalisation  and  even  the  Commission’s  report  supported  it.  The  majority  of  the  mem-

 bers  of  Parliament  are  also  in  favour  of  the  move  for  nationalisation  of  sugar  industry
 Government  can  delay  the  process  of  nationalisation  but  the  nation  would  lose  to  that

 extent.  Sugar  magnates  know  that  their  mills  will  be  nationalised  sooner  or  later  and

 they  have  started  diverting  their  resources.  It  has  been  siated  in  the  report  itself.  Shri

 Bhargava  is  judicial  head  but  he  may  not  be  judicious.  We  may  reiect  the  piea.  We

 may  agree  with  the  opinion  expressed  by  Dixit  Group.  Most  of  the  members  of  the

 Parliament  would  agree.

 139



 Papets  Laid  on  the  Table
 स छाव11घ. 918 “ाारणणणथणाणणणणणण  a

 1896  (Saka)

 श्री  पी०  एम०  dem
 :  वर्ष  1951  में

 ग्रहमदाबाद
 की  70  कपड़ा  मिलों  न  नोटिस

 लगाय  थे  कि  वे  भ्र पनी  दूसरी  पारी  बन्द  कर  देंगे  क्योंकि  माल  जमा  हो  गया  है  ।  उस  समय  हमने  मांग
 ि "1,  ले की  थी  कि  इन  मिलों  मिल  मालिकों  बिना  कोई  मुग् नाव जा  दिय  ava हाथ

 लिया  जाये  ।  इसकाਂ  कारण  मिल  मालिकों  का  दुराश्य  था  ।  उन्होंने  बहुत  अधिक  लाभ  जीत  कर  लिया

 था
 झोर  वे  श्रमिकों

 को
 भत्ता  बढ़ाने  की  मांगे  स्वीकार  नहीं  करना  चाहते  थे

 ।  इस  लिये
 हमने

 मालिकों  को  मुआवजा दिये
 उन  मिलों

 को  अपने  हाथ  में
 ले

 लेने  मांग  की  थी
 ।

 उस  समय
 तत्कालीन श्रम  मंत्री  श्री  खं डु भाई  देसाई  ने  आवश्यक  कार्यवाही  की  ate  वे  मिलें  बन्द  नहीं  हुई

 +
 wt

 चीनो  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात  चल  रही  इस  सम्बन्ध  में  हमें  तीन  बातों  पर  विचार  करता

 चाहिये  क्या  उद्योगपतियों  ने  उपभोकक्‍्ताग्रों  के  हितों  का  कभी  ध्यान  रखा है

 क्या  चीनी  उद्योग  द्वारा  गन्ना  उत्पादकों  के  साथ  व्यवहार  जाता  है  शर  तीसरे  क्या

 श्रमिकों  के  साथ  उनके  सम्बन्ध  अच्छे  हैं
 ?  wa  यदि  सरकार  खुले  दिल  से  इन  बातों  पर  विचार  करे

 तो
 पता  चलेगा  कि  चीनी  उद्योग  ने  उपभोक्ताओं  के  हितों  के  विरूद्ध  काम  किया  उन्होंने

 गन्ना  उत्पादकों

 ay  श्रमिकों  का  शोषण  किया  है  ।  क्या  सरकार  इस  स्थिति  को  जारी  रहने  देना  चाहती  है  या  उस  में

 कुछ  सुधार  करना  चाहती  है  ।  इस  स्थिति  का  उपचार  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  हमने  देखा है

 fe  माननीय  सदस्य  इसके  पक्ष  में  हैं  परन्तु  सरकार  इस  दिशा  में  कार्यवाही नहीं  कर  प्ही, है. श्र

 हमें  पता  चला  है  कि  केवल  राजनीतिक  कारणों  से  इस  उद्योग  की  रक्षा  की  जा  रही  है  कहते हैं  कि  वर्ष
 1971  के  श्राम  चुनावों  में  इस  उद्योग  ने  शासक  दन  को  लगलग  20  करोड़  रुपये  दिये  थे  ah

 लिये  हिचकिचा  रही  है  ।  यदि  ag  बात  नहीं  है  तो  सरकार को  इस  का  सही  कारण

 चाहिये

 '  उद्योग  ने  कोई  नवीनकरण  या  साधु  निकालकर  नहीं  किया है  ate  वे  लाभ  कमा  रहे
 we ड

 सरकार  न्याय  करना  चाहती  है  तो  इस  उद्योग  का  करना
 चाहिये

 इसें  काम

 में  विलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari):  A-lot  of  things  have  been  discussed  about  sugar  industey.
 but  the.  plight  of  canegrowers  does  not  find  its  place  anywhere  in  this:  report.  In  fact
 sugatcane  Growers  Inquiry  commission  or  sugarcane  inquify  commission  should  have  been
 the  name  of  this  commission  instead  of  sugar  Industry  Inquiry  Commission.  The  Commi-
 ssion  has  opined  that  sugar  industry  should  be  nationalised.  But  |  would  say  that  when:  our
 Pareat  Body  had  passed  a  resolution  to  this  effect  in  Bombay  than  what  was  the  necessity
 of  setting  up  this  Commission.  The  congress  members  should  have  pressurised  the  Govern-
 ment  in  party  meeting  instead  of  signing  any  memorandum  in  support  of  the  demand
 for  nationalization.  | ६४  scems  that  Government  has  not  made  up  their  mind  on  this  issue.
 It  would  be  better if  categorical  statement  is  made  in  this  respect.

 The  condition  of  sugar  factories  in  Bihar  is  far  from  satisfactory  out  of  a  total
 ot  30  sugar  factories  5  are  almost  dead  and  the  machinery  of  the  rest  is  out-moded.
 Millowners  have  not  paid  any  attention  towards  modernisation  of  these  factories.  Even
 the  amouiit  of  cane  cess  imposed  by  the  Government  has  not  been  spent  on  the  development.
 Government  charges  excise  duty  but  they  never  spent  anything  fot  the  development  of
 vane-growing.  पीट  peice  of  sugar  has  been  increased  but  nothing  is  spent  on  cane  develop-
 ment.

 {  would  like  to  point  out  that  cane-markeling  Union  is  nationalized  union.  It  is
 a  public  sector  organi  sations.  There  is  a  lot  of  bungling  in  this  organisation.  Many,
 people  do  not  like  to  sell  their  production  to  them.  Government  may  nationalise
 tins  industry  but  it  should  be  done  with  full  responsibility.  Tine  ofersaid  union  d  oOec VCs  not
 pay  the  price  of  sugarcane.  This  is  why  peopleare  arverse  to  deal  with  them.  Government
 should  set  their  house  in  order  before  taking  steps  for  nationalisation.
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 Local. We  have  sugar  factories:  but  no  general  Manager  belongs  to  Bihar.  peop-e
 have  been.dénied:  involvement  in.  the  development  of  sugar  industry.  If  Government  15  to.
 nationalise  this  industry,  they  must  impart  tr:  iniag  to  the  people  ‘in  the  commnaned  area

 ofsugar  factory  so  that  they  may  fill  up  the.  key-posts  of  General.  Manager,  Care  Supe-
 rintendent,  Chief  Chemist  etc.  and  even  Jabour  with  the  loca]  people  so  that  sugar  factories
 rum  smoothly.  have  heatd  general  speeches  but-real.  problems  have  not  been  touched.
 ‘Fhe  Bhargava  Commission  has  also  not  gone  into  the  real  problems  of  the.sugar  industry.
 Infact  C.B.I.  should  beasked  to  investigate  as  to  how  thiscommission.  hasbeen  function-
 ning.  Government  should  try  to  understand  the  problem  of  sugarcane.  The  recovcry  of

 sugar  is  only  9  percent  as.compared  to  that  in  Maharashtra  where  it  is  18  percent.  :Jt  is  a

 problem  in.  whole  of  North  India,  Sugar  cane  factories  have  become  outmoded.  if
 Governinent  do.  not  want  to  spend  anything,  on  them  they  should  compel  millowners  to

 े modernise’  their  factories.

 The  Cane  growers  should  be  given  necessary  imputs  and  other  facilities  for  larger
 production  of  sugarcane.  There  are  230  mills  out  of  which  150  mills  are.in  private  scctor
 1  would  like  to  know  wheather  adequate  arrangement  has  been  made  for  the  cane  seed.

 |  so  the  quantity  thereof  ?  No  body  has  paid  any  attention  towards  this  nroblems.

 ‘It  would  have  been The  Government  should  modernise  all  the  Sugar  factories.
 better  iad  this  industry  been  nationalised.  Before  nationalisation,  the  Government
 ‘sould  p-ovide  innuts  and  better  seeds  to  sugar  cane  growers  and  the  most  modern  techno-

 logical  know-how  to  sugar  manufacturers.  All  factories  should  be  medernised  and  all
 the  suggestions  riven  in

 this  commission’s  report  should  be  implemented.

 ध neue Shri  Maha  Deepak  Singh  Shakya  (Kasgani)  :  So  for  as  the  Question  of  national:
 tion  is  concerned,  the  Government  have  specific  object  behind  it  and  in  that  way  it  wants
 to  concentrate  the  entire  economic  power  in  its  own  hands.  In  case  if  some  ‘measures
 are  taken  for  the  development  of  sugar  industry  we  have  no

 objection.

 There  816.  no  two  opinions  regarding  development  of  the  sugar  industry.  But  creres
 of  rupees  are  obtanined  from  the  mill  owners  in  the  name  of  nationalization.

 It  is  true  that  some  private  industrialists  have  made  a  good  deal  of  hungling  in  the

 industry  and  has  amassed  large  amount  of  black  money.  We  want  that  the  agricultirists
 should  get  proper  value  of  their  products.  The  labourers  should  get  proper  wagés,  bonus  end

 unemployment  allowance.  The  Mill  owners  may  get  profits  according  to  their  capital.
 ‘We  want  that  the  management  of  the  sugar  mills  should  be  kept  under  the  joint  000४  so

 that  the  mill-owners,  may  gei  a  reasonable  profit  over  their  capital  investment  and  the
 workers  may  get  adequate  remuneration  for  their  labour  and  consumers  may  obtain  sugar
 at  reasonable  price.

 Whenever  the  Government  formulate  some  Scheme,  it.  leaves  some  loopholes.
 Similarly,  in  the  case  of  sugar,  the  Government  is  encouraging  millowners  to  induige  in

 blackmarketing by  introducing  aScheme  of  levy  on  sugar.
 loss,  the  slogan  of  nationalization  is  raised.

 When  any  industry
 Sullers

 a

 The  Government  prepared  a  Scheme  of  self-release  for.  the  development  of  sugér

 industry  but  now  under  the  Scheme  a  custom  officer  can  note  the  quantum  of  proeducticn
 in‘a  particular  mill  by  looking  into  records  once  ina  week  or  month,  whercas  formerly,

 he  has  to  note  it  from  the  figures  of  actual  production.  The  drawback  should  be
 Tremor

 ed.

 A  scheme  for  the  development  of  sugar  Industry  should  be  so  prepared  that  the  care

 growners  are  given  all  facilities  for  larger  production  of  sugar  cane  and  the  labour  is  given

 adequate  wage  and  the  consumers  get  sugar  at  reasonable  rate.  Taking  into  consideration
 the  general  price  rise,  cost  of  inputs  the  price  of  sugar  cane  should  be  raised.  Arrears  due
 to  the  cane  growers  should  immediately  be  paid.  The  extra  charges  paid  to  the  cane  gro-

 wers  at  the.rate  of  35  paise  per  quintal  over  and  above  the  cost  of  production  should  be

 raised  to  one  rupee.  The  system  of  releasing  30  percent  sugar  for  sale  in.  open:market  should

 hi.
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 be  abolished  because  it  leads: to  black  marketing.  In  some  States  particularly  in  U.P.  an
 ernment anticotruption  squad'is  beingiset  up.  It  is  learnt  that  it  will  be  managed  by  Gov

 officials:  We  want  that  representatives  from  public  should  also  _  be  taken  in  it  so  that  the
 Government  may  be  aware  of  the  real  position  of  the  people..

 Shri  Vasant  Sathe  (Akola)  :  I  think  Government  is  also  of  the  view  that  if  nationalisa-

 tion  of  any  industry  should  be  done  only  when  it  is  in  the  interest  of  the  country.  But

 there  should  be  some  principles  behind  nationalisation.

 It  is  not  the  question  whether  we  are  in  favour  of  nationalisation  or  not  but  the  main

 point  is  what  actions  we  should  take  to  increase  sugar  production,  to  increase  export
 of  sugar  and  thereby  earn  more  foreign  exchanges  and  to  make  more  sugar  available  to

 consumers.  We  have  to  increase  the  sugar  cane  production  for  this  purpose.  The  sugar
 cane  growners  should  be  paid  more  for  their  produce.

 The  Government  did  not  pay  remuneration  price  for  jute  and  asa  result  of  that

 This  is  1101  the  way  for  creating the  jute  production  has  been  reduced  to  fifty  percent.
 confidence  among  them.  The  Government  should  also  pay  remunerative  price  to  the

 cotton  producers.  Last  year  it  was  done  but  with  the  declaration  of  credit  squeeze  policy
 by  the  Reserve  Bank,  The  price  of  cotton  and  sugar  cane  is  falling  rapidly.

 | है४  is  stated  that  one  lakh  sugar  cane  producers  are  on  strike.  Naturally,  the  pio-
 duction  will  decrease  as  a  result  of  it.  Sugar  cane  is  gold  mine  today.  In  foreign  countries

 Cane-growers  are  being  paid  at  the  rate  of  Rs.  800  per  Quintal.  It  is  the  main  source
 of  foreign  exchange.  The  Government  should  not  lose  this  source  of  income.

 The  life  of  cane  growncrs  in  Maharastra  is  some  what  better  due  to  co-operative
 Societies.

 Nationalization  is  in  the  interest  of  the  country  and  that  of  the  farmers.  It  is  also
 in  the  interest  of  landless  labourers  because  when  the  farmers  get  more  price  for  his

 produce  he  will  pay  more  to  the  labour.  It  is  also  in  the  interest  of  the  consumer  becz  use
 in  case  the  profiteering  is  stopped,  the  price  will  come  down.

 Some  economists  are  of  the  view  that  the  credit  squeeze  policy  announced  by  Reserve
 Bank  is  anti-inflationary.  ‘They  are  of  the  opinion  that  the  price  will  fall  as  a  result
 of  it  and  the  farmer  will  be  forced  to  produce  (interruptions)

 The  steps  taken  by  the  Government to  squeeze  credit  and  not  to  pay  remunerative

 price  to  the  farmers  will  result  in  low  production.  In  case  of  decrease  in  production  there
 will  be  apprehension  of  closing  the  mills.  The  export  of  sugar  will  be  reduced  and  you
 have  to  increase  the  price  of  sugar.  In  this  way,  the  Government  will  not  te  abic  to  satisfy
 anybody.  The  Government  should  take  some  firm  decision  in  the  matter  of  nationalisation
 of  industries  otherwise  we  will  be  in  a  very  difficult  position.

 ‘Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  It  appears  that  the  ruling  party  is  divided  with

 regard  to  nationalisation  of  sugar  industry  in  two  groups.  Some  members  of  the  congress
 party  are  strongly  advocating  for  take  over  of  the  industry,  while  there  are  others  who  plead
 that  inationalisation  mean  bureaucratisation  and  this  is  not  going  to  serve  any  purpose.

 At  the  time  ef  coalition  Government  in  Uattar  Pradesh,  the  leaders  of  the  Congress
 had  given  assurances  that  no  sooner  did  the  Con  o sress  Government  come  into  power,
 Sugar  Industry  will  be  nationalised.  But  the  Congress  have  not  implmented  its  promises
 even  after  coming  in  power  in  Uttar  Pradesh.

 The  Gcvernment  employees  are  in  avery  bad  condition.  The  Government  have  not
 agreed  to  pay  the  four  instalments  of  D.A.  due  to  them  even  after  repeated  re-
 quests.

 It  is  regrettable  that  the  Government  has  fixed  the  rate  of  sugar  cane  at  Rs.  8.50  per
 quintal,  This  is  most  unreasenable.  The  Sugarcane  growers  have  to  pay  higher  charges
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 for  power,  increased  price  of  fertilizers  and  seeds  and  also  have  to  pay  increased  revenue.

 But  the  price  of  sugar  cane  has  been  increased  by  only  50  paise  per  quintal  as  compared  to

 last  year  price.  The  Government  should  realise  the  difficulties of  the  farmers  in  this  mattrer
 otherwise  they  will  burn  their  cropses.  (interruptions)**

 सभापति  श्राप  जोश  में  न  जाये  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  I  am  going to  place  the  facts  before  you.

 सभापति  महोदय  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  आपने  जो  कहा  है  वह  संसदीय  मैं  यह  कह

 रहा  &  कि  ईमानदारी  से  यहां  दिये  गये  वक्तव्य  भी  हमारी  माता ग्र ों  की  भावनाम्रों को  ठेस  पहुंचा  सकते

 मैं  श्राप  से  च्  करूंगा  fe  ग्रुप  at  वक्तव्य  पर  जोर  न  दें  कौर  उसे  वापिस  ले

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  They  are  making  noise  for  nothing  and  that  is  why  you

 are  pressing  me  to  withdraw  the  statement.  (interruptions)**

 सभापति  महोदय  :  आपने  झपने  वक्तव्य  के  बारे  में  क्या  सोचा  ?

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  I  have  said  nothing  worng.  I  have  simply  placed  the  picture
 of  the  country  before  the  House.  If  I  have  hurt  the  feeling  of  sombody  I  am  prepared  to
 apologise  But  the  fact  is  this  that  there  is  so  much  poverty  in  our  country  that  the  cane-
 growers  are  not  able  to  make  their  both  ends  meet.  Are  we  not  supposed  to  discuss  about
 their  miserable  conditions?

 महोदय
 :

 उक्त  वक्तव्य  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  ara

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  The  price  of  sugar  cane  was  Rs.  8.00.  per  quintal  last  year,
 its  price  has  been  fixed  to  Rs.  8.50  this  year,  whereas  the  price  of  a  bag  of  fertilizer  was
 Rs.  53  six  months  back  and  its  priceis  Rs.  103  perbag  now.  TheGovernment  should  do

 justice  with  the  farmers.  The  cane  growers  should  be  paid  at  the  rate  of  Rs.  25  per  quantal
 for  their  produce.

 The  efficiency  of  the  banks  have  not  increased  by  nationalisation.  Therefore,  the
 Government  shoulda  not  be  proud  in  this  matter.  1  admit  that  there  may  be  some  bungling
 in  the  sugar  mills  owned  by  private  owners  but  it  is  more  so  in  case  of  industries  taken  over

 by  the  Government.  I  know  that  the  Government  is  not  going  to  nationalise  the  sugar
 industry.  It  is  simply  doing  so  to  create  fear  in  the  mind,  of  the  industrialists  so  that
 they  may  be  able  to  obtain  donations  from  then.  In  case  the  Government  really  wants  to
 nationalise  the  sugar  industry  it  should  consult  the  farmers  whether  they  are  prepared  to

 manage  the  industry  themselves.  The  Government  should  appoint  a  Committee  in  this

 regard  which  should  include  a  representative  of  the  worker,  industry,  producer  and  the

 capitalist.  This  industry  should  work  with  the  help  of  these  representatives.  This  is  socialisim
 and  not

 nationalisation.

 Asaresult  of  it  the The  Government  has  fixed  the  price  of  sugar  at  a  very  high  rate.
 millowners  are  making  lot  of  profits.  The  Government  and  the  monopolists  are  equally
 responsible  for  it.

 ”..  If  the  Government  really  wants  to  nationalise  the  industry  its  management  should

 be  in  the  hands  of  the  public.  It  should  not  be  done  with  the  intention  to  get  donations
 from

 the
 millowners.

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  (Gorakhpur)  :  I  have  gone  through  the  Bhargava  Com-
 mission  report  carefully  and  have  come  to  the  conclusion  that  there  has  been  differences
 among  its  members.  The  five  members  of  the  Commission  have  stated  that  no  purpose  will
 be s

 arvea wh ह  धन  ते  by  taking  over  the  mills  run  by  public  limited  companies.  As  regards  sugar
 mitfls  in'cooperative  sector  they  are  of  opinion  that  their  working  should  be  improved.
 There is  no  néed  for  taking  over  these  mills.  But  as  regards  mills  in  private  hands,  all  the

 ee

 *  में  सम्मिलित  नहीं
 गया

 Recorded.
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 Members  are  unanimous  that  those  mills  should  be  taken  over.

 The.  question  of  nationalisation  of  sugar  industry  is  a  question  which  is  cont  erning'
 have  already  stated  that  the  report  given  by  the  com-. the  entire  people  of  the  Country.

 mission  in  May,  1973  was  not  an  interim  report,  but  it  was  the  final  report  and  the  Govern-

 ment  should  take  steps  to  implement  it.  Now  when  the  three’  parts.of  the  report  have

 come,  it  is  clear  from  the  terms  of  reference  that  the  May  report.is  final  so  far  as  nationali-

 sation  issue  is  concerned.  Therefore,  it  should  be  implemented.

 ‘The  Government  of  Uttar  Pradesh  has  also  recommended  to  centre  to  take  over  the

 sugar  miils.

 In  case  there  is  any  constitutional  difficulty,  the  constitution  should  be  amended.

 If  the  Government  is  not  prepared  to  go  to  that  extent,  it  should  authorise  the  state  Govern-

 ments  to  take  over  the  sugar  mills  within  their  respective  States.

 It  is  regretted  that  when  the  prices  of  essential  commodities  have  gone  up,  the  price
 of  sugar  can  has  remained  thesame.  Cane  growers  have  to  pay  increased  pricesfor  seeds,

 fertilizers  and  other  things  but  they  are  forced  to  accept  unremunerative  price  for  their

 produce.

 Bhargava  Commission  has  admitted  that  about  Rs.  35-40  crores  have  not  been  paid  by
 the  millowners  to  the  cane  producers.  The  millowners  have  done  nothing  for  the  develop-
 ment  of  cane.
 clear  terms.

 I  will  therefore  request  the
 Government

 to  announce  the  sugar  policy  in

 Let  the  Government  prescribe  a  definite  policy  to  the  effect  that  the  entiré  marketing
 of  sugar  be  under  Governments’  controland  they  should  be  able  to  earn  maximum  possible
 foreign  exchange.  But,  at  present  whereas  the  production  of  Jaggery  and  Khandsari  is
 increasing,  that  of  sugar  is  declining.

 Whenever  I  spoke  in  the  House  during  the  last  four  years,  I  have  always  pcinted  out
 that  the  Food  Department  has  been  misleading  the  Government  by  giving  wrong  datas
 and  statistics  as  a  result  of  which  Government  could  never  meet  their  targets  in  the  produc-
 tion  of  sugar  andthe  mills  could  not  expand  their  capacity.  The  mill-owners  in  the  Joint
 Stock  Companies  have  been  exploiting  the  nation  and  the  Government  have  given  then  a

 30%  rebate.  Bhargava  Commission  had  recommended  for  50-50  of  the  profit  nad  that

 profit  should  have  been  utilised  for  taking  over  the  sugar  mills.  No  compensation  should
 be  given  to  the

 millowners
 after  the  takeover.

 Until  the  Government  prescribe  a  definito  sugar  policy,  they  would  not  be  2016  to  fulfil
 their  export  commitments.  1  have  been  repeating  time  and  again  that  let  the  consumers  of
 the  country  be  given  Gud  and  Khandsari,  and  let  the  entire  sugar  be  exported  so  as  to  earn
 maximum  foreign  exchange.  Also  there  should  be  an  association  of  all  sugar  producing
 countries  like  that  of  oil  producing  countries.  | है  would  be  a  step  forward  twoards  earning
 foreign  exchange  and  it  would  strengthen  our  hold.

 _I  am  aware  that  there  could  be  certain  difficulties  in  declaring  an  clear  sugar  policy
 but  let  then  sort  those  out  and  prescribe  a  clear  cut  policy.  It  would  result  in  benefitting
 lakhs  of  families  who  are  now  leading  a  life  of  utter  helplessness.  It  should  be  the  primary
 duty  of  the  Government  to  accept  the  report  of  Bhargava  Commission.  At  the  moment,
 many  Government  officials  are  exploiting  the  situation  in  collusion  with  the  mill  owners.
 How  can  then  the  Government  achieve  their  goal  of  socialism?  The  Government  should
 streamline  the  working  of  Food  Department  so  as  to  bring  about  proper  implementation  of

 their
 policies.  Adequate  check  should  be  exercised  on  bureaucratic  way  of  functioning.

 With  these  words,  I  support  this  report.

 Some  hon.  Members  rose
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 90a ~Mr..  Chairman.  :.  Don’t  bother  pl  पन्द्ाऊच्त  1  will  call-all  the  Members  whose  names.  :have

 eached  me.

 Shri  Ishaquel  Sambhali  (Amroha)  :  The  Chairman  who  proceded  you  had  assured  that
 ani  opportunity  to  speak  would  be  given  to  those  hon.  Members  who  belong  to  sugar-mil]
 areas.,  Therefore  Shri:  Madhukar  ,  who  has  sént  his  name,  should  be  given  an  opportunity.
 to  express  his  views.

 Shri  B.V.  Naik.  (Canara)  :  You  please  give  your  ruling  on  what  maulana  Sahib  has

 suggested.  In  case  you  agree  with  him  then  we  need  not  sit  here  because  we  do  not  have  any
 sugar  mills  in  Our  area.

 Mr.  Chairman  :  Shri  Sambhali  has  requested  for  allowing  Shri  Madukar.  He  has
 not  said  that  cthers  showed  not  be  allowed.

 Sardar  Swarn  Singh  Sokhi  Jamshedpur)  :  Daily  we  are  sitting  upto  9  P.M.  Let  us'sit  today
 also,  All  the  members  have  spoken  about  cane-growers  I  want  to  speak  for  the  industry.

 Mr.  Chairman:  Do  you  provide  steel  to  the  sugar  mills?  Well  I  would  consider.your
 casein  end.

 By  now  almost  all  the  basic  points  have  been  put  forth  from  both  the  sides.  1४  would
 therefore  he  desirable  that  only  new  points  should  be  submitted.  instead  of  repeating  the
 same  points  again.  This  would  save  time  and  provide  opportunities  to  more  members.

 *श्री  नूरुल  get  (ware)
 :

 इस
 चर्चा

 में  भाग  लेने  वाले
 qeq-farer  दोनों  जोर

 के  सदस्यों

 नेਂ  एकमत  से  यह  विचार  व्यक्त  कियां  है  कि  इस  समय  चीनी  उद्योग  कुछ  ही  एकाकी  कारी  उद्योगपतियों

 कें  हाथों  में  केन्द्रित  है  तथा  गत  कुछ  ही  वर्षों  के  दौरान  उन्होंने  इस  उद्योग  करवों  रुपया  कमाया

 है  क्या  सरकार  केवल  चुपचाप  यह  सब  देखती  रही  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण के  प्रश्न  पर  गत

 दो  दिनों  में
 कांग्रेसी

 संसदीय  दल  की  gon  में  काफी  चर्चा  हुई
 है  तथा  शझ्रधिकांश  सदस्यों  ने  इस

 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देने  की  हिमायत  की  वस्तुतः  विपक्ष  के  भी  सभी  सदस्य  इस  के  पक्ष

 में  हैं  फिर  भी  हटा ग्रो  ग्रां दि  का  नारा  लगाते  वाली  समर्थ  कॉग्रेस  सरकार  उद्योग  का

 करण  क्यों  नहीं  कर  रही  दूसरे  गन्ना  उत्पादकों  को  उनके  गन्ने  का  क्या  मूल्य  दिया  जा  रहा  है
 ?

 उनके  मूल्य  में  केवल  50  पैसे  प्रति  क्विंटल की  वृद्धि की  गई  है  तथा  श्री  वह  दर  प  रुपये से  8  रुपये  50  पैसे की

 गई  है  जबकि  चीनी  के  मूल्य
 600

 रु०  से
 650

 रु०  प्रति  क्विंटल  तक  चढ़  गये  नगरों  के  ए

 क्षेत्रों  में  तो
 7

 रुपये  प्रति  किलो  से  कम  मिलती  ही  नहीं  सरकार
 को

 इसका  उत्तर  देना  है

 चीनी  मिल  मालिक  इतने  निडर  हो
 wt

 हैं
 कि

 वे  चीनी  की  कृत्रिम  कमी  पैदा  करके  मनचाहे  दासों
 पर

 काला  बाज़ार  करने  वालों  को  बेच  देते  सरकार  ने  उनको  उनके  उत्पादन का  30  प्रतिशत भाग  स्वतंत्र

 रूप  से  बेचने  की  ष्  दे  रखी  इसके  फलस्वरूप  चीनी  उद्योग  के  अधिकारियों  ने  गत
 दो  तीन

 वर्षों  में  ५  रुपये  कमाये  गत  वर्ष  देश  को  भी  चीनी  के  निर्यात  में
 260  करोड़ रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  की  ora  हुई  थी  ।  परन्तु  इधर  गरीब  गन्ना  उत्पादक  की  दयनीय  दशा  देखिये  ।  कई  राज्यों  के  सदस्यों

 ने  यहां  उनकी  दशा  का  चित्रण  किया  है  ।  सभापति  महोदय  स्वयं  हज ग्रा पन  भी  अपने  भाषण  में  उन  गरीबों

 की  हालत  बतलाई  यदि हम  निर्यात  के  लिये  श्रधिकाधिक  चीनी  का
 चाहते  हैं  हमें

 एकाधिकारियों  के  लाभों  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाने
 होंगे  भार्गव  आयोग

 के  मतानुसार  चीनी  उद्योग
 आणाााएुएए.य बय

 *बंगाली  में  दिए  गए  भाषण  के  staat  झ्रनुवाद  का  संक्षिप्त  रूपान्तर  ।

 ar *Summarised  translated  version  ba  उ (1  of  english  translation  of  the  speech

 deliverd  in  Bengali.
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 का  राष्ट्रीयकरण  करना  होगा  तथा  उत्पादकों  को  लाभप्रद  दाम  देने  ale  साथ  ही  कारखानों

 में  काम  करने  वाले  मज़दूरों  को  उचित  मजूरी  देनी  होगी  ।  गर-सरकारी हाथों  में  यदि  उद्योग

 रहा  तो  उपरोक्त  लक्ष्य  कभी  प्राप्त  नहीं  फिर  सरकार  इसका  राष्ट्रीयकरण  करने  में  संकोच

 कर  रही  है  जबकि  स्वयं  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्य  भी  इसी  के  पक्ष  में  इसका  कारण  शायद  मही  है  कि

 दल  ने  उत्तर  प्रदेश  के  चनावों  में  चीनी  उद्योगपतियों  से  करोड़ों  रुपये  लिये  हैं  तथा  ५  भी

 wae  धनराशि  लेने  की  शीराज़ा  रखता  यहीं  कारण  है  कि  सरकार  इस  नामक  समय  में  भी  चीनी

 उद्योग  के  भविष्य  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट नीति  घोषित  नहीं कर  रही  है  क्योंकि  सरकार  इन

 पतियों के  दबाव  में

 बेचारे  उत्पादकों  को  न  तो  लाभप्रद  मलय  मिल  रहे  फौरन न  वह  कम  श्रदापगी  भी

 पर  उनकी  करोड़ों  रूपये  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  भी  हश्र  है  ।  वट  राशि  तुरन्त

 mar  की  जानी  साथ  ही  मांग  है  कि  वर्तमान  8.  50  to  प्रति  क्विंटल की  दर  को  बढ़ाकर

 कस  से  कम  दुगना  जरूर  किया  जाना  साथ  ही  चीनी  उद्योग  के  कारखानों  के  श्रमिकों  की  मजदूरी

 में  भी  उपयुक्त  विधि  की  जानी  चाहिये  ।

 जिनके  लिये भ्रपने  दल  की  ae  से  मैं  तुरन्त  ही  क्रांतिकारी  भूमि  सुधारों  की  मांग  करता  में

 कांग्रेस  दल  भी  स्वाधीनता  के  पहले  से  ही  भ्रान्दोलन  करता  झा  रहा  |  इनके  बिना  उत्तर  प्रदेश  तौर

 राज्य  तो  राज  तक  विकसित  शौर  पिछड़े  पड़ें  हुए  भूमि  सुधार  कानून  लागू  श्रविलल्य  किये
 लाने  साथ ही  गन्ना  उत्पादकों  को  उनके  द्वारा  काश्त  की  जाने  वाली  भूमि  स्वामित्वदे  दिया

 जाना  चाहिये  |

 aa  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  कांग्रेस  सरकार  देश  में
 बहुमत  के  बल  पर  श्रमिकों

 कारों  तथा  गरीब  जनता  की  मांगों  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकती  ।  हूं  कि  चीनी

 get  का  तुरन्त  ही  राष्ट्रीकरण  किया  जाये  तथ  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिये  जायें  तथा

 साथ  ही  उन्हें  उनके  द्वारा  काश्त  की  माने  वाली  कमी  का  स्वामित्व  दिया  धन्यवाद  ।

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  सरकार  की  नीति  का  यहां  गलत  ह  लगाया

 जा  रहा  है  तथा  वे  लोग  भी  लंबे-लंबे  भाषण  दे  रहे  हैं  जिन्होंने  गन्ने  के  खेत  तथा  चीनी  मिलें  देवी  तक

 नहीं  1953  से  1974  तक  सरकार  की  नीति  सर्वश्रेष्ठ  रही  गत  21  वर्षों  में  चीनी

 का  उत्पादन  में  45  प्रतिश्त  की  वृद्धि  हुई  मेरा  मत  है  कि  जो  चीनी  मिल  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 नियमों  तथा  भ्नदेशों  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  उन्हें  बिना  मुआवज़ा  दिये  राष्ट्रीयकृत  कर  जाये

 परन्तु  जो  कारखाने  नियमों  का  सही-सही  पालन  कर  रहे  हैं  उनके  बारे  में  भिन्न  दृष्टिकोण  झ्र पना या  जाये  ।

 ऐसे  कारखाने  उत्पाद  शुल्क  तथा  आयकर  के  रूप  में  सरकार  400  करोड़  रुपये  देते  परन्तु  विपक्ष

 चाहता  है  कि  सरकार  ऐसे  कारखानों  को  भी  राष्ट्रीयकृत  करके  एक  भारी  गलती  कर  ले  ताकि  फिर  वे  इस

 गलती  का  भरपूर  लाभ  उठा  सके  ।  सरकार  यह  धोषणा  करे  कि  नियमों  तथा  विनियमों  का  पालत

 करनेਂ  वाले  कारखानों  का  ara  10  वर्षों  तक  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया
 इसमें  उत्साहित  होकर

 वे  लोग  कारखानों  का  नवीकरण  करेंगे  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि  बसूली  के  बारे  में  प्रो ०

 द्वार
 का

 भाषण  स्वयं  में  एक  शअनुसंघानपूर्ण  विश्लेषण
 ar

 इसके  लिये  मैं  उनको  बधाई  देता  हूं
 ।

 परन्तु

 उसमें  व्यवहारिकता का  प्रभाव
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 हां
 तक  चीनी  मिलों  के  नवीकरण  की  बात  सो  हर  प्रकार  की  मशीनरी

 के  पुर्जों  a.
 बदली

 लो  ही  करनी  पड़ती

 सभापति  महोदय  :  तो  am  चाहते  हैं  कि  केवल
 अकरूशस्त्व
 सके  ग्रस्त  चीनी  मिलों

 का  ही  राष्ट्रीयकरण

 किया  जायें  |

 ost  एम०  राम०  गोपाल  रेड्डी
 :

 उनका  भी  किया  जाये  जो  श्रमिकों को  उचित  तथा

 aaa  पर  शझ्रदायगियां नहीं  करते

 देश  में  इस  समय  चीनी  ही  सबसे  सस्ती  वस्तु  है  तथा  इसके  कुल  उत्पादन  का  70  प्रतिशत भाग

 दो  रुपये  किलोग्राम
 की  दर

 से
 उपलब्ध  केवल  गुलाब-जामुन  या  लड्डुओं के

 शौकीन  धनिक  लोगों

 कों ही  4  या  5  रुपये  प्रति  किलो  खरीदनी  पड़ती  इसके  अतिरिक्त  कारखानों  को  37  प्रतिशत  उत्पादन

 शुल्क  देने  के  बाद  भी  लाभ का  50  प्रतिशत  भाग  गन्ना  उत्पादकों  को
 देना  पड़ता  है  |  हमारे  मुख्य  मंत्री

 ने  तो  गन्ना  उत्पादकों  को  शेष  लाभ  का
 66

 प्रतिशत  भाग  देते  के
 लिये  भी  कारखानों  को  दिये

 एक  चीनी  के  कारखाने  की  स्थापना  पर  अब  18४  करोड़  रुपय  को  बजाये  6  से  7  करोड़े

 era  लागत  जाती है  जिस  का  कि  ब्याज  ही  60-70  लाख  रुपये  बन  जाता  टूट-फूट  प्लग से  होती

 रहती  यदि  सरकार  सम्पत्ति  समिति  के  cereal  के  अनुसार  चीनी  उद्योग  की  सहायता  नहीं  देगी

 तरो  नये  कारखाने  स्थापित  ही
 न

 हो  सरकार  सम्पत्ति  समिति
 की

 सिफारिशों
 को

 क्रियान्वित  करें
 ।

 चीनी  का  निर्यात  पहले  कृषि  मंत्रालय  के  हाथ  में  था  परन्तु  wa  राज्य  व्यापार  निगम  के  हाथ  में

 यह  निगम  कुछ  गड़बड़  कर  रहा  इसका  विपणन  संबंधी  प्राक्कलन  गलत  है  ।  कुपित  मंत्रालय

 चीनी  को  ऊंची  दरों  पर  बेच  रहा  था  परन्तु  यह  निगम  चीनी  के  कम  दाम  वसूल  करे  पा  रहां  है  ।  यह

 एक  गंभीर  मामला  मेरे  पास  ais  हैं  जो  मैं  मंत्री  महोदय  को  सरकार  इसकी  जांच  करे

 हमें  चीनी  का  10  से  12  लाख  टन  निर्यात  करना  भ्राखिर  देश  में  चानी  न  खाने  से

 कोई  मर  तो  नहीं  जायेगा  बल्कि  अधिक  चीनी  खाने  सें  ऐसा  हो  सकता  यदि  हम  इतना  निर्यात  कर  सकें

 तो  हमें  काफी  मात्ना  में  दुलर्भ  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  जायेगी  ।  हमारे देश  के  केवल  20  प्रतिशत  लोग

 तथा  वे  भी  सम्पन्न  परिवारों  के  लोग  चीनी  खाते  ष  कुछ  लोगों  ने  तो  चीनी  देखी  तक  नही  है  ।

 श्री  दरबारा  fag  :  क्या  श्राप  चाहते  हैं  कि  चीनी  गांवों  तक  पहुंचे  ही  नहीं
 ?

 श्री  एम०  राम०  गोपाल  रेह  :  भ्र वश्य  परन्तु  पहुंच  नहीं  रही  है  ।  केवल  सम्पन्न  परिवार

 dt  इसे  खा  जाते  गरीब  को
 तो

 मिलती  ही  नहीं
 ।

 शायद  art  भी  उसे
 न

 मिले  ।  फिर  श्रमिकों  को  भी

 क्यों  गरीब  श्रादमी  को  तो  ज्वार  भी  दो  रुपये  किलो  नहीं  मिलती  कौर  श्रमिक  लोगों  को  चीनी

 मिल  जाती

 सभापति  महोदय  :  श्राप  चाहते  हैं  कि  wie  लोगों  के  लिये  चीनी  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो

 थ्री  एम०  राम०  जी  मेरे  क्षेत्र  में  10  लाख  टन  गना  dar  होता  है

 एक  लाख  टन  चीनी  ।
 मैं  गन्ना  उत्पादकों  द्वारा  यहां  |  भेजा  गया  हुं

 ।
 वे  .  लोग  नहीं
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 150.  रुपयें  प्रतिटन  योग  करते  मेरे  पास  _
 लिखित  वक्तव्य  हैं  हमारे  मुक्  मरी  ने

 120  रुपये  प्रति  टन  तथा  कंपनी  के  कुल  लाभ  का  66  प्रतिशत  भाग
 उन्हें  दिलशान  स्वीकार

 150  रुपये महोदय  fart  साहेब .  10  रुपये  कौर  या  फिर यह  कूल  मिला  कर

 टन  मूल्य  दीवारें  तो  हम  लाभ  में  भाग  नहीं  मांगेंगे  ।

 Prof.  S.  L.  Saxena  (Maharajganj)  :  |  have  been  demanding  the  nationalization  of  ‘sugar
 industry  in  the  last  47  years.  but  despite  the  appointment  of  so  many  committees  etc.  noth-
 ing  hascomeout.  On  the  other  hand  the  mill  owners  out  of  fear  of  their  mills  getting  nation-
 alized  have  stopped  investments  and  even  repairing/replacing  worn  out  machinery  in
 their  mills.  [agree  that  the  Government  must  be  afraid  lest  there  should  be  a  fall  in  pro-
 duction  after  nationalization  as  has  been  in  the  case  of  several  other  fields,  but  certainly  the
 Government  should  decide  the  matter  once

 for
 ever  and  remove  the  state  of  uncertainty.

 During  my  visit  to  Russia  [  found  that  nationalizations  of  various  industries  in  that
 country  has  proved  successful  because  firstly  they  put  only  the  experts  as  managers  etc.
 in  the  factories  and  also  they  provide  a  number  of  incentives  like  bonus  etc.  to  boost
 up  production.  But  herein  India  we  appoint  I.A.S.  Officers  instead  of  experienced  persons
 and  experts.  That  is  why  our  nationalization  does  not  come  out  successful  We  should
 also  care  to  afford  adequate  incentives,  We  should  care  to  provide  the  cultivatiors  with
 fertilizers  so  that  they  could  make  maximum  productions  in  their  fields.  Similarly  there
 should  be  very  good  relations  between  the  workers  and  the  management  and  the  workers
 should  be  given.  all  incentives  only  then  we  can  get  maximum  production.  Also  I  want
 cent  per  cent  nationalisation:  {  am  not  in  favour  of  co-operatives  because  there  too  the
 workers  are  victimised:

 Let  the  Government  implement  the  resolution  of  1964  in  regard  to  nationalization.
 Certain  factories  in  Gorakhpur  are  working  since  1930,  Those  were  installed  at  the  cost  of

 mills Rs.  18  lakhs.  Let  the  Government  run  those  on  invest  money  therein  and  earn

 profits.

 Khandsari  industry  is  a  very  weak  competitor  visarvis  sugar  industry.  But.  still
 The it  comes  to  the  help  of  the  cane-growers  in  case  of  heavy  production  of  sugar-cane.

 sugar  industry  causes  utmost  harassment  to  the  cane-growers,  So,  the  existence  of
 «  handsari  would  prove  a  little  bit  check  on  the  sugar  industry  in  this  matter.

 want  that  the  price  of  sugar  cane  should  be  tncreased  because  the  prices  of  fertili-

 zers,  power  as  also  the  rates  of  taxes  have  increased  several  folds.  The  price  of  sugar-cane
 should  be  at  least  Rs.  17.50  per  quintal  You  have  to  give  incentive  to  the  farmers  other-

 wise  if  they  did  not  increase  production  it  would  prove  quite  disastrous  for  the  country.

 Shri  Nawal  Kishore  Sinha  (Muzaffarpur)  :  congratulate  Shri  Dandvate  for  bring-
 ing  in  this  motion  for  consideration  in  this  House.  But  certainly  [donot  approve  such  a

 bitter  criticism  of  co-operatives  because  it  would  shake  up  the  faith  of  the  people  in  the

 voluntary  organisation  which  are  based  and  run  on  people’s  co-operation.  Similarly
 criticism  of  our  nationalized  industries  should  also  not  go  beyond  limits.  In  fact  a  criti-

 cism  should  be  aimed  at  strengthening  and  prospering  the  very  basic  object  of  a  particular
 set-up  or  system  of  functioning  Let  the  people  not  be  scared  of  our  co-operatives  and

 nationalised  industries,  otherwise  that  would  create  a  sense  of  doubt  or  fear  even  about  our
 democratic  system  here.

 Sugar  Industry  is  the  only  agriculturing  industry  of  the  backward  areas  and  the  poor
 people  of  these  areas  live  on  the  existence  of  this  industry.  After  the  Tarrif  protection  in

 1932,  we  had  hoped  that  the  condition  of  farmers  and  workers  would  improve  but
 instead  thereof,  they  became  the  victims  of  exploitation  and  their  Gud  trade  which
 was  being  run  co-operative  basis  was  ruined.  And  thus  came  inthe  sugar  mill  owners
 and  they  started  further  exploitation  of  the  famers  and  workers  both.  Besides  that  they
 evaded  huge  amounts  of  taxes  and  duties  by  way  of  several  types  of  malpractices  and  viola-
 tions  of  rules.  I  donot  know  how  Shri  M.  Ram  Gopal  Reddy  finds  so  many  virtues  in
 the  mill  owners,  They  have  not  paid  the  dues  of  the  workers  and  sugar  cane  growers  regu-

 larly.  There  are  always  huge  arrears.

 with  the  farmers.
 Despite  promising  they  never  share  their  profits
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 About  150  sugar  mills  came  up  in  50  years  in-our  country  whereas  about  171  mills  have

 come  up  or  are  fast  coming  up  under  the  co-operative  movement.  I  do  agree  that  whcreas

 some  have  given  a  bad  image  of  themselves. certain  mills  have  been  going  on  very  smoothly,
 But  we  should  not  blame  the  entire  system  on  accou  nt  of  that.  It  would  not  be  justified  to

 end  one’s  faith  at  all  in  the  co-operative  system.

 I  was  very  much  surprised  to  find  Shri  Janeshwar  Mishra  opposing  the  nationalisation

 because  the  Chief  of  the  party  to  which  he  belongs  now,  Shri  Charan  Singh  has
 been  a  show-

 ing  supporter  of  nationalization  of  sugar  mills  and  his  B.K.D.  had  passed  a
 resolution

 to  that  effect  even  before  our  Congress  did.  Iam  not  able  to  understand  as  to  what  type  of

 policies  it  15  and  how  far  the  people  at  large  would  test  their  trust  in  we  politicians.

 The  members  of  the  Bhargava  Commission,  who  had  agreed  with  Shri  Bhargava
 in  the  report,  have  given  very  funny  reasons  for  nationalizing  co-operative  sugar  mills.

 They  say  that  these  co-operative  societies  are  not  having  good  s::pport  with  the  workers
 whereas  these  societies  have  agreed  to  give  representations  to  the  workers  in  the  manage-
 ment.  Then  they  say  that  grant  of  advance  and  technical  help  to  the  cane-growers  15

 How  can  it  be  believed  that not  possible  because  they  have  formed  their  cane-union.
 the  union  would  not  accept  advance  and  technical  help  ?  Also  why  this  advance  and  techni-
 cal  help  could  not  be  given  prior  to  1940  when  there  was  no  cane  union.  Such  meaningless
 arguments  and  misstatements  are  aimed  at  only  obstructing  the  way  for  nationalisation  and

 cooperative  movements.

 Then  these  members: who  include  mill-owners  have  said  that  the  financial  manage-
 ment  in  the  private  sugar  mills  was  far  better.  But  on  the  other  hand  maior  technical  defects
 were  found  in  140  out  of  189  private  sugar  mills.  Therefore  it  is  a  point  to  note  that  these
 mill  owners  are  investing  their  earnings  from  sugar  mills  in  other  industries.

 The  Sugar-syndicate  managers  have  been  increasing  the  prices  of  sugar  whenever  they
 liked  when  there  was  no  Government  control.  This  fact  is  envisaged  in  the  Tariff  Board

 Report  of  1950.  It  is  therefore  wrong  to  say  that  prices  increase  on  account  of  control.

 It  is  therefore,  imperative  on  the  part  of  Government  to  take  a  policy  decision  for
 nationalizing  the  sugar  industry,  At  least  811  the  sick  mills  should  be  taken  over  forthwith  since
 nationalizations  would  take  some  time  and  entail  passing  of  some  other  legislatures.  But
 certainly  this  take-over  should  be  in  the  shape  of  a  step  towards  full  nationatizations,  not
 with  a  view  to  handing  over  them  back  to  the  mill  owners  after  improvements.

 however,  welcone  the  suggestions  of  Bhargava  Commission  to  the  efect  that  the
 Government  should  set  up  their  sugar  commission  and  that  the  States  should  also  be
 allowed  to  have  State  sugar  corporations  if  they  want  to  manage  their  own  nationalized
 sugar  mills.

 Sugar  industry  is  the  second  largest  industry.  Crores  of  farmers  and  workers  are
 earning  their  livelihood  from  this  industry  which  is  the  only  agro-industry  in  out  back-
 ward  areas.  The  Government  should  be  very  serious  about  its  functioning  particularly
 when  sugar  is  the  source  of  large  foreign  exchage  income  to  us.

 Shri  Rajdeo  Singh  (Jauapur)  :  How  long  would  this  discussion  go  ?

 Mr.  Chairman  :  Five  hours  were  allotted  and  that  period  is  over  now.

 Shri  Rajdeo  Singh  :  Members  from  every  State  and  every  party  are  interested  in  this
 debate,  I  suggest  that  the  discussion  be  postponed  now  and  carried  over  to  the  next  session.

 ‘Sto  मधु  दण्डवत  :  मैं  इस  सुझाव  से  सहमत

 सभापति  महोदय  शब  सभा  जो  चाहे  निर्णय  करे
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 थ्री  जगन्नाथ  व  जोरों  :  सरकार  भी  कुछ  भ्रमिश्चित  सी  है  कि  राष्ट्रीयकरण  करें  या
 न

 तो  चर्चा  जारी

 श्री  भागवत झा  आजाद  मैं  इसका  समर्थन  करता  बहुत  से  सदस्य  बोलना  चाहते  इस

 चर्चा  अगले  सत्न  .  में  जारी  रखा

 Shri  Ramavtar  Shastri  How  many  Members  are  yet  to  speak  ?

 Mr.  Chairman:  Four  from  Opposition  and  17  from  Congress  party.  Even  if  5  minutes
 are  allotted  to  cach,  and  then  the  hon.  Minister  also  has  to  speak  and  the  hon.  Members
 too  has  to  reply,  we  would  not  be  able  to  finish  in  two  or  two  and  half  hours

 Mr.  Chairman :  Is  there  anything  to  be  said  on  the  suggestion  of  carrying  it  over  to
 the  next  session  ?

 Some  hon.  Members  It  should  be  carried  over  to  the  next  session

 at  खन्ना  साहिब  हमें  कोई  ata  नहीं  हैं  ।

 Shri  Ramavtar  Shastri :  Sir  I  suggest  that  the  names  of  other  hon.  members  who

 desire  to  Speak  on  it  should  also  be  included  in  this  list

 Mr.  Chairman  You  may  send  those  names  to  me

 के ०  रेशमिया  :  हम  इस  चर्चा  को  aa  में  ले  जाये  जाने  पर  सहमत हैं  ।

 शी  पी०  जी०  मावलंकर  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं  कि  इस  चर्चा  को  अगले  सत्र  में  जारी

 रखा  जाये  क्योंकि
 इस

 पर  बहुत  से  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते  किन्तु  मेरा  निवेदन यह  है
 कि

 ora  के  वाद-विवाद  में  fara  की  ७  से  केवल  मझे  ही  बोलते  का  अवसर  नहीं  मिला  ।

 सभापति  महोदय  मैं  श्री  मावलंकर  को  ara  5  मिनट  का  समय  देता  तत्पश्चात  हम  इस

 वाद-विवाद  को  ग्रगले  सत्र  में  जारी  wait

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  मझे  विश्वास  है  कि  सभा  प्रो ०  मत  दण्डवत शौर  श्री  समर  गह

 की  है  क्योंकि  उन्होंने  इस  में  यह  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया  है  ।  चीनी  उधोग  के  बारे  में

 भिन्न-भिन्न  विचार  व्यक्त  fet  गय ेहैं  किन्तु  यह  निश्चित  है  कि  चीनी  उद्योग  गन्ना  उपभोक्ताओं

 are  श्रमिकों  का  शोषण  कर  रहा  इस  संबंध  में  भार्गव  grin  ने  विस्तारपूर्वक  अध्ययन  किया
 :

 उत्तर  प्रदेश  विहार  जैसे  राज्यों की  भ्रथव्यवस्था  ठीक  करने तथा  पिछड़ापन दूर  करने  h >

 लिये  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  अनिवार्य  हो  गया  उससे  चीनी  का  उत्पादन भी

 im किस्म  में  gare  होगा  तथा  चीनी  का  निर्यात  भी  किया  जा  यह  भी  स्पष्ट  हो  गया

 चीनी  उद्योग  में  लगे  उद्योगपति  अपनी  पूंजी  aa  उद्योगों  में  लगा  रहे  हैं  तथा  इस  उद्योग  के

 विकास  के  प्रति  उदासीन  उन्हें  चीनी  के  विकास  में  कोई  रुचि  नहीं  यह  सम्भव है
 त् करण  व  इस  उद्योग  में  अफसरशाही  जेसी  कुछ  बुराइयां  भी  at  किन्तु  राष्ट्रीयकरण  से

 इस  उद्योग  का  विकास  होगा  ate  गन्ना  उत्पादकों  तथा  श्रमिकों  का  इस  उद्योग  में  प्रतिनिधित्व  होगा  जिससे
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 28,  1896

 न  टट
 सभा  पटल

 पर  रखें  गये ना  नगण

 उनका  शोषण  बन्द  हो  हमें  इस  उद्योग  के  बारे  में  भी  मानव  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखकर  विचार

 करना  चाहिये  तथा  राजनीतिक  स्वतंत्रता  के  साथ  हमें  आ्राधिक  ak  सामाजिक  स्वतंत्रता  भी  मिलनी  चाहिए  ।

 पश्चात्‌  लोक  सभा  शुक्रवार  20  1974/29  अग्रहायण  1896  के

 ग्यारह  म०  Jo  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।]

 Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Friday  the  20th  December,
 1974/Agrahayana  29,  1896  (Saka)]
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